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 लोक-सभा  वाद-विवाद

 Q---TRATAT ) )

 लोक-सभा

 ११  EUG

 यता  पात  दनका  नन

 लोक-सभा  साढ़े  दस  समवेत  हुई  |

 [  अध्यक्ष  सहोदय  पीठासीन  हुए  |

 अ  फि

 प्र् नों  #  मौखिक  उत्तर

 केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय ०७  संस्था

 1२१२८.  श्री  बेला यु घन  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे
 कि

 केन्द्रीय  सरकार तथा  राज्य  सरकारों  द्वारा  केन्द्रीय  खाद्य  प्रौद्योगिकीय  गवेषणा

 में  की  गई  खोजों  को  किस  सीमा  तक  व्यावहारिक  उपयोग  में  लाया  गया  शर

 सामान्य  जनता  के  उपयोग  के  लिये  ये  खोजें  किस  सीमा  तक  विज्ञापित  की  गई  हैं
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  एस०  एस०  :  कौर  प्रपेक्षित  जानकारी  देने  वाला

 एक
 विवरण  सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  wae  संख्या  १  |

 Tat  बेला यु धन  :  सागों  जिसका विवरण  में  उल्लेख  किया  गया  तथा

 आम
 शर  शोफहर  कर्फ्यू  एपल  )  के  स्टार्च  के  उद्योग  के  सम्बन्ध  में  क्या  मैं  जान  सकता  हुं  कि  वस्तुतः  ये

 वस्तुएं  सरकार  द्वारा  ही  पैदा  की  जाती  कौर  बेची  जाती  हैं
 अथवा  किसी  अन्य  संगठन  द्वारा  यह  कार्य

 किया  जाता
 ?

 एस०  एम०  दास  :
 यह  कार्य  सरकार  द्वारा  नहीं  किया  जा  सकता  है  हम  उद्योगों  से  घनिष्ट

 सम्पर्क॑
 रखते  हैं

 ।  सायों  उद्योग के  सम्बन्ध  में  मद्रास  सरकार  ने  इस  संस्था  की  सलाह

 श्री  बेलायधल  :  इस  संस्था  द्वारा  टेपिश्नोना  से  जो  चावल  की  गवेषणा--कृत्रिम चावल  बनाने

 की  की
 जा  रही  उसके  सम्बन्ध  में  कया  शझा  र  इस  संस्था  द्वारा  इस  प्रयोजन  के  लिये

 खरीदे  गये  यंत्रों  का  कया  हुमा
 ?

 एम०  एम०  दास
 :
 मेरे  विचार  से  इन  यंत्रों  द्वारा  प्राय  खाद्यान्नों  का  निर्माण  किया  गया  था  ।

 डा०
 रासा  राव

 :  विवरण
 में  लिखा  गया  है

 कि
 वे  कामो ंसे  ers  उद्योग  का

 विकास
 कर  रहे  स्टार्च  बनाने  के  लिये  इतने  प्रतीक  फलों  की  बरबादी  क्यों  की  जाती  है  जब  कि  वह

 संसाधनों  से  उपलब्ध हो  सकता  है  ?

 अंग्रेजी में

 २३२१



 २३२२  मौखिक  उत्तर  ११  १९५६

 एम०  एम०  दास  :  इस  सम्बन्ध म हम  मद्रास  को  पथरी  ज्ञात  नहीं  हें  ।  यह  गवेषणा

 मद्रास  सरकार  के  कहनें  पर  प्रारम्भ  की  गई  थी  जो  कि  गह  उद्योग  के  पर  स्टार्च  उद्योग  का

 प्रारम्भ  करना  चाहती  थी
 ?

 श्री  ए०  एस०  थामस  :  विवरण  से  यह  ज्ञात  होगा  कि  शौहर  क  सम्बन्ध

 में  कुछ्  गवेषणा  की  गरई  है  वे  त्रावणकोर-कोचीन  सें  काफी  बड़ी  संख्या  में  है  ।  लेकिन  इस  संस्था

 के  द्वारा  की  गई  गवेषणा का  परिणाम  कोई  नहीं  जानता है  ।  क्या  इनके  परिणामों को  प्रादेशिक  भाषा

 में  प्रकाशित  करने  की  कोई  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 एम०  एम०  जी  हां  ।  संस्था  कां  प्रचार  विभाग  है  कौर  वे  गवेषणा के

 रिणामों  को  प्रादेशिक  भाषियों  में  प्रकाशित  करते  हैं  ।

 वेलायुद्ध  :  मेर
 a  अगत  SEI  cess  प्रकार लना य

 शक  े  समिति

 नियुक्त  की  है  ।  इस  समिति  का  कार्य  किस  स्थिति  में  है  ?  वह  भ्र पना  प्रतिवेदन  राज्य  सरकारों को  प्रस्तुत

 करेगी  अथवा  संस्था  जिससे कि  अपेक्षित  शझ्रागामी  कार्यवाही की  जा  सके  ?

 एम०  एम०  दास  :  यह  विशेष  समिति  वाणिज्य  तौर  उद्योग  मंत्रालय  द्वारा  की

 गई  थी  इसलिये  ही  यह  समिति  .  केन्द्रीय सरकार  के  वाणिज्य  उद्योग  मंत्रालय को

 प्रतिवेदन  प्रस्तुत  करेगी  /

 श्री  एम०  एल०  द्विवेदी  :  क्या  यह  सच  है  कि  इमली  की  प्रौढ़  श्राम  की  जो  गठली  होती  है

 स्टीव  के  काम  में  कराती  है  ।  इसलिये  श्राम  की  बरबादी  नहीं  होती
 ?

 एम०  एम०  दास :  इसके  लिये  मुझे  पूर्व  सूचना  की  आवश्यकता  होगी
 ।

 दीक्षितों
 की  बेकारी

 ieee  ae.  डा०  रासा  राव  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  क करेंगे  कि  भारत  सरकार

 द्वारा  विभिन्न  राज्य  सरकारों  को  शिक्षितों  में  बेकारी  को  दूर  करने  के  लिये  eg  LO—YVY  प्रौढ़  ge yy— YR

 में  दिये  गये  भ्रनुदानों  को  किस  सीमा  तक  व्यय  किया  गया  है
 ?

 शिक्षा  उपमंत्री  (Sto  Fo  एल०  श्रीमाली )  PEYV-YY  में  मंजर  की  गई  3, 80,192  १९

 रुपये  की  राशि  में  से  राज्य  सरकारों  ने  23,¥o,c00  रुपये  का  उपयोग  किया  PEKY-UR  A

 मगर  गये  yi  उसमें  से  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपयोग  की  गई  राशि

 के  gine  mat  प्राप्त  हुए  ।

 रामा  राव  :  यह  अनुमान  लगाया  गया  है  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  ग्रस्त  में  दिक्षित

 व्यक्तियों  की  बेकारी  राज से  अधिक  होंगी  ।  कौर  राज्य  सरकारों  द्वारा  उपयोग  न  किये  जाने  पर

 केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  स्वीकृत  राशि  में  भी  कमी  जायेगी  केन्द्रीय  सरकार  यह  देखने  के  लिये  क्या

 कार्यवाही कर  रही  है  कि  धन  का
 उपयोग  किया

 जाय
 पौर

 बेकारी
 को

 दूर  करने  के  लिये  safer

 राद
 स्वीकृत  की  ?

 श्रीमाली
 :

 कन्दड्रीय
 सरकार  ने  राज्य  सरकारों  से  प्रार्थना  की  है  wae  निधियाँ

 उनके  हाथों  में  सौंप  दी  हैं
 ।

 किन्तु
 योजना

 में  कुछ  कठिनाइयाँ हैं  ।  नगरों  में  रहने  वाले  बहत  से  दिक्षित

 व्यक्ति  ताँबों  में  जाने-को  ल्यूक  नहीं  यह  एक  बहुत बड़ी  कठिनाई  हैं  जिसका  सामना  करना

 पड़ता हैं  |

 भ्रंग्रेजी  में
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 |  डा०  रासा  राव  :  क्या  यह  सच  है  कि  शिक्षित  बेकार  व्यक्तियों  को  इतना  कम  वेतन  दिया  जाता
 स

 हैं  कि  उन्हें  गाँवों  में  काम  करने  को  प्रोत्साहन  नहीं  मिलता  है  ।  यदि  हु  Gt  कया  सरकार उनक  न्र

 में  वृद्धि  करने  का  विचार  कर  रही  हैं
 ?

 Fo  श्रीमाली  :  वेतनों  में  वृद्धि  करने  के  प्रश्न  पर  सरकार  पहिले  से  ही  विचार  कर

 रही  है  र  वह  इस  सम्बन्ध में  सक्रिय  कर  रही  है  ।

 श्री  आधार  पी०  1.0  :  क्या  सरकार  को  यह  ज्ञात  है  कि  कई  राज्यों  में  कोई  योजना  प्रारम्भ  नहीं

 की  गई  है  प्रौर  एक  भी  व्यक्ति  को  काम  दिये  बिना  सारा  रुपया  व्यय  कर  दिया  गया  है  |

 Fo  एल०  श्री साली  :  जहाँ तक  मेरी  जानकारी अधिकांश  राज्यों ने  इस  योजना  से

 फायदा  उठाया  है  ।  मेरे  विचार  से  भारत  के  कल  राज्यों  में  से  २५  राज्यों  ने  इस  योजना  को  स्वीकार

 कर  लिया है
 ५  चलि»

 श्री  MIL  पी०  गर्ग  :  FAT  सरकार  के  पास  ऐसे  प्रकट  है  जिनसे  यह  पता  चले  कि  कितने  लोगों

 को  रोजगार दिया  गया
 ?

 क  एल०  श्रीमाली :  बेकारी  के  wins  हैं  ।  किन्तु  इस  योजना  का  क्षेत्र  सीमित  हूँ  ।  यह
 च ज  ३

 केवल  कुछ  शिक्षित  व्यक्तियों  को  काम  देने  के  लियें है रे  ।  यह  बेकारी  की  सम्पूर्ण  समस्या  जो  कि  बहुत

 व्यापक  हल  नहीं  कर  सकती

 rary  भागवत  झा  :  कौर  PEYY-UE  में  करोड़ों  रुपय  व्यय  करने  के

 परिणाम-स्वरूप  बेकारी  में  कितनी  शमी  हुई  है  ?

 कठ  एल०  श्रीमाली
 :

 यह  स्पष्ट है  !  इस  योजना  के  द्वारा  ही  शिक्षित  बेकार  व्यवसायों  को

 रोजगार  मिला है  रोक  उसी er
 बेकारी  पटी

 a | Tay  किन्तु  जैसा  में

 कह

 चुका  है

 इस  योजना का

 सीमित  यह  सारी  बेकारी  की  समस्या  का  समाधान  नहीं  कर  सकती  है

 श्री  भागवत  झा  झ्राज्ञाद :  मैंने  केवल  प्रतिशत पुछा  था  ।

 सामान्य  निर्वाचन

 1*२१३३.  श्री  एस०  सी  सामन्त  :  क्या  विधि  मंत्री  बताने  की  कृपा  करेंगें  कि

 क्या  आगामी  सामान्य  निर्वाचन  के  प्रदान  पर  विचार  किया  गया  है  कौर  उसके  लिये  कार्य  क्रम

 बनाया गया

 y  न oh
 दहा  ,  तो  कार्यक्रम

 किस  प्रकार  का
 क्या  आगामी  निर्वाचन

 के  पुर्व  ही  लोक-सभा  विघटित  हो  जायेगी

 यदि  हां  तो  शौर

 क्या  ऐसा  करने  में  कोई  वैधानिक  अथवा  रस्मी  afsaré  उपस्थित  होगी  2

 मंत्री  जी  नही ं।

 से  प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होते

 श्री  एस०  सी०  सामन्त  :  जब  सरकार  ने  यह  घोषणा  की  है  कि  चुनाव  2XO H MTCAY F के  प्रारम्भ  में

 हो  जायेंगे  तो  यह  कार्य  तक  क्यों  नहीं  किया  गया

 श्री  पाटनकर  सरकार  का  इरादा  यही  किन्तु  इस  विदेश  मामले  पर  कभी  विचार  रहीं

 किया  गया  हैं  |

 मिन  ग्रंग्रेजी  में



 Rrv  मौखिक  उत्तर  दीवार  ११  ERS

 श्री  कामत  :  सरकार  के  भ्र नाड़ी पन  गलतियों  की  दुहाई  हैं

 श्रिया  महोदय  :  यह  किस  बात  की  भूमिका  है
 ?

 श्री  कामत  :  अन्यथा  बात  समझ  में  नहीं  प्रायेगी  में  प्रश्न  पर  ATT  ह  ।
 यह

 तीन  ब
 कार

 का  प्रत  बंगाल  झर  बिहार  ।  क्या  सामान्य  निर्वाचन  की  तैयारियाँ  प्रारम्भ  करने

 जनमत के  जो  कि  बम्बई  विधानसभा में  हाल  में  हुए  उपनिर्वाचनों से  प्रगट  हुमा

 सी  प्रकार  सिर  थकाएगी-ग्रोस  बम्बई  नगर  को  महाराष्ट्र  में  शामिल  करने  पर  गम्भी  रता  ग्राम  सच्चाई

 से  विचार  करेगा-जिस  प्रकार  कि  उसने  बंगाल  atc  बिहार  के  विलय  के  प्रदान  पर  लोकमत  का  सम्मान

 किया  ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  यह  मद्र  उत्पन्न नहीं  होता

 श्री  कामत  :  सामान्य  निर्वाचन  उसक  ya  नहीं  हो  सकते  |

 रिया  महोदय  :  निर्वाचन  हो  सकते  हैं  किन्तु  यह  प्रश्न  उत्पन्न  होता

 सेठ  गोविन्द दास  :  wat  माननीय  मंत्री  जी  ने  इस  सवाल  की  धारा  १  के  सम्बन्ध  में  कहा कि  इस

 सम्बन्ध  में  कोई  निर्णय नहीं  हुम  हैं  ।  क्या  में  यह  जान  सकता  हूं  कि  इस  सम्बन्ध  में  निर्णय कब  तक

 हो  जाने  की  है  प्रौढ़  यह  निश्चय  युवक  कब  तक  कहा  जा  सकेगा  कि  चुनाव कब  तक  होंगे

 प्रधान  मंत्री  तथा  वैदेशिक  काय  मंत्री  जवाहरलाल  माननीय  सदस्य  जानते  हैं

 हैं  कि  कायदे  att  हमारे  विधान  के  हिसाब  से  श्राम  चुनाव  अगले  साल  होगा  ।  चनांचे  उसको  पुरी

 जहाँ तक  इलेक्शन  कमीशन  (  चुनाव  का  सवाल  वह  करत  हैं  सिलसिला  जारी

 रहता है  कौर  उनको  बताने की  जरूरत  नहीं  है  ।  उस  सिलसिले  में  are  कोई  दिवकत  भाई  है  तो

 वह  यह  है  कि  यहाँ  एक  कानून  विचाराधीन  जिसका  नतीजा  यह  होगा  कि  नई-नई  स्टेट्स  (  राज्य )

 बनेंगी  ai  फिर  उसके  बाद  डीलिमिटेशन  होगा  ।  इसलिये  जिस  तक  ag  कानून

 यहाँ  पुरा  नहीं  हो  जाता  उस  वक्त  तक  इलेक्शन  कमीशन  उस  बारे  में  कुछ  कार्रवाई  नहीं कर  सकता

 कौर  कार्रवाई  तो  उसकी  जारी  हे  झर  तयार  हे  ।  जेसी  कि  हिन्दुस्तान में  आजकल  कांस्टीट्यउंसीज़

 हैं  नगर  उनके  हिसाब  से  हम  इलेक् दान  से  इलेक्शन  करने  को  कहें  तो  वे
 दो

 महीने में  इलेक्शन कर  सकते  हैं  लेकिन  चूंकि  कांस्टीट्यूएंसीज़  में  तबदीली  होगी  इसलिये  उनको  वक्त

 चाहिये  शौर  वह  उस  चीज़  को  उस  वक्‍त  तक  शुरू  नहीं  कर  सकते  जब  तक  कि  उनको  यह  न  मालूम

 हो  जाये  कि  कास्टीट्उंसीज़  किस  तरह  से  होंगी  ।  यह  पेच  पड़  गया  है  ।  लेकिन  जहाँ  तक  गवरमेंट  का

 ताल्लुक  उसका  इरादा  है
 कि

 मार्चे  में  या  उसी  जमाने  में  ग्राम  चुनाव  हो

 रामा  राव  :  कया  में  प्रदान  का  उत्तर  प्रंग्रेजी  में  सुन  सकता  हुं  ।

 जवाहरलाल नहरू  :  मने  कहा  ह  कि  संविधान  के  भ्रनुसार  चुनाव  अगले  वर्ष  के

 प्रारम्भ में  होंगे  |  आगामी  कार्यवाही  के  लिये  चुनाव  आयोग  तैयारी  कर  रहा  है  ।  उनका  मुख्य  कार्य  चुनाव

 की  तैयारी करना  हैं  कौर  वह  तेयार हैं  ।  यदि  हम  ada  निर्वाचन  क्षेत्रों  के  आधार  पर  चुनाव  करने

 को  कहें  तो  वह  काम  शुरू  कर  सकता  ह  ।
 वे  कार्यक्रम  बना  करो  तीन  महीनों  में  चुनाव  करवा  सकता  है  ।

 ae  बिल्कुल  तैयार  हैं
 ।  कठिनाई यह  है  कि  नये  राज्यों  तक  अन्य  कारणों  से  नये  निर्वाचन  क्षेत्र

 बनाने  पड़ेंगे  ।  वह  ऐसा  तब  तक  नहीं  कर  सकता  जब  तक  उसे  संसद  का  अन्तिम  निर्णय  ज्ञात न

 अन्तिम  निर्णय  ज्ञात  होते  ही-वें  सारी  प्रारम्भिक  कार्यवाहियाँ कर  चुका  है-वह  चरागे  की  कार्यवाही

 करेगा  |  इसलिये कार्यों  प्रारम्भ  करने  की  सही  तारीख  तब  तक  प्रारम्भ  नहीं  की  जा  सकती  जब  तक  कि
 a  eee

 faa प्रंग्रेजी  में
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 श्राप  संसद  में  इस  विधेयक  को  भ्रान्ति  रूप  दिये  जाने  की  तारीख  निश्चित  न  कर  लेवें  ।  जहाँ  तक  सरकार

 का  सम्बन्ध  वह  में  चुनाव  करवा  लेना  चाहती  है  |

 श्री  डो०  सी  ०  परस्पर  विरोधी  वक्तव्यों  के  कारण  देश  में  ट्रिविधा की स्थिति की  स्थिति  पैदा हो

 गई  ह  ।  कभी  यह  कहा  जाता  हैं  कि  झ्रागामी  मार्चे  में  चनाव  कभी  कहा  जाता  हैं  कि  चुनाव

 मार्च  के  बाद  होंगे
 ।

 यह  की  स्थिति  कब  तक  रहेगी ?  हमें  चुनावों के  सम्बन्ध  में
 कब

 तक  निश्चित

 सकेत  प्राप्त हो  सकेगा  ?

 जवाहरलाल नेहरू  :  माननीय  सदस्य  अफवाहों  सुनी  सुनाई  बातों  पर  झ्रधघिक  विश्वास

 करते हैं  ।  जो  लोग  ऐसी  बातों  पर  ध्यान  देते  हैं  उन  लोगों  पर  इन  बातों  का  प्रभाव  नहीं  रोका  जा  सकता

 गर  भारतीयों की  नियुक्ति

 1२१३७.  श्री  गाडिलिंगन गौड़  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  सरकार  ने  हाल  में  ग़ैर  भारतीयों  की  सेवाओं
 में

 नियुक्ति  के  सम्बन्ध

 में  कुछ  ad  निर्धारित की

 यदि  तो  वें  शर्तें  क्या

 क्या  ये  शर्तें  इस  सामान्य  सिद्धान्त
 के

 अतिरिक्त  हैं  कि  ग़ैर-भारतीयों  की  नियुक्ति  ऐसे  पदों
 पर  की  जानी  जिनके के  लिये  विशेषित तथा  प्रविधिक  श्रोताओं या  अनुभव  की  श्रावइ्यकता  है  |

 मंत्रालय  में  मंत्री  से  हाल  में  ग़ैर-भारतीयों की  नियुक्ति

 के  सम्बन्ध  में  कोई  नई  निर्धारित  नहीं  की  गई  हैं  ।  जिन  शर्तों  के  भ्रन्तगंत  ऐसे  पदाधिकारियों  की  नियुक्ति

 की  जाती  वे  भूतपूर्व  गृह-विभाग  के
 कार्यालय  ज्ञापन  संख्या  २०/१०६/४६-  ई

 एस
 टी

 एस

 दिनांक ४  COKE  में  बताई  गई  हैं  ।  उसमें  से  संगत  उद्धरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  जाते  हैं

 [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या  २  |

 श्री  गार्डिलिंगन गोड़  :  इस  cet  के  सम्बन्ध  में  लोक-सभा  पटल  पर  जो  विवरण  रखा  गया  है

 उस  का  सम्बन्ध  दस  वष  पहले  की  से  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  हुं  कि  इन  ग़र-भारतीयों  के  स्थान

 पर  भारतीयों  को  नियत करने  के  लिये  स्वतन्त्रता  प्राप्त  करने के  बाद  सरकार  ने  क्या  अग्रेतर

 वाहियाँ  की  हैं  ।

 श्री  दातार  :  इन  नियमों  के  अधीन  सरकार  गैर-भारतीयों  के  स्थान  पर  भारतीयों  की  नियुक्ति

 के  सम्बन्ध  में  कार्यवाहियाँ कर  रही  है  ।  स्वयं  नियमों  में  यह  बात  स्पष्ट है  ।  ये  नियम  बहत  ही

 दायक  तथा  प्रभावशाली  हैं  कौर  इसलिये  इन  नियमों  में  कोई  करना  आवश्यक नहीं  समझा

 जाता है  ।

 श्री  गा्डिलिंगन गोड़  :  में  उन  ग़ैर-भारतीय  पदाधिकारियों की  संख्या  जानना  चाहता हूं  जो

 १९४६  के  बाद  से  श्री  तक  अपने  पदों  पर  कार्य  कर  रहे  हैं  ।

 श्री  दातार  :  मैं  इन  सब  वर्षों  के  ७  नहीं  दे  सकता  ध  परन्तु  इस  समय  सेवाओं में  ११५

 भारतीय हैं

 श्री  गार्डिलिगन गौड़  :  इन  गरेरी-भारतीयों के  स्थान
 भारतीय  व्यक्तियों  को  नियुक्त  करने  के

 लिये  क्या  कार्यवाहियाँ
 की  गई

 हैं  और  कया
 कारण  हैँ  कि  इस  श्रादेश  को  पारित  हुए  दस  वर्ष  बीत  चुके हैं

 फिर
 भी

 उन्हें  aa  तक  नियुक्त  किया
 हुमा  है  !

 मूल  aa भ्रंग्रेजी  में
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 श्री  दातार
 :

 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हं  कि  जहाँ  तक  इस  मामले  का  सम्बन्ध है  वर्तमान  नियम

 प्रभावी
 हैं  ।  किसी  ग़ैर-भारतीय  को  नियुक्त  करने  से  पहले  हम  यह  मालूम  करते  हैं

 कि
 क्या  कोई  ऐसा

 भारतीय
 है

 जो  उस  पद  के  लिये  उपयुक्त  हो
 |

 जब  कोई  भारतीय  उपयुक्त  नहीं  होता  केवल  उसी  स्थिति
 में

 गैर-सरकारी  व्यक्ति  को  न्यूनाधिक एक  ठेके  के  आधार पर  नियुक्त  किया  जाता  है  कौर  यह  शर्ते
 भी

 रखी

 जाती  है
 कि

 उसे  अन्य  भारतीयों  को  भी  प्रशिक्षित  करना  होगा  |

 श्री  वेलायुधन  :
 जो  भारतीय  नागरिक  लंका  तथा  मलाया  कौर  उन  सभी  स्थानों  पर  प्रतिजन

 कर
 गए  हैं  क्या  उनके  लिये  भारत  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  की  परीक्षा  के  लिये  प्रार्थना  पत्र  देंने  इस

 विषय  पर  आजकल  लागू  नियमों  कोई  प्राविधिक  कठिनाई  है
 ?

 श्री  दातार
 :

 मेरे  विचार  में  जब  तक  भारत  सरकार  से  इस  बात  का  फैसला  नहीं  हो  जाता  तब

 तक  कुछ  कठिनाई  बनी  ५५ रहेंगी  ।  यदि  यह  बात  तय  हो  जाए  तो  कोई  कठिनाई  नहीं  हो  सकता  है

 मेरा  यह  विचार  ठीक  न  हो  ।

 श्री  केलप्पन  :  इनमें  से  कितने  गैर-भारतीय  पदाधिकारियों  के  स्थान  पर  Pee  के  बाद  से अरब

 तक  भारतीय  व्यक्ति  नियुक्त  किये  गये  हैं
 ?

 श्री  दातार
 :
 मेरे  पास  इस  सम्बन्ध  में  gies  नहीं हैं  ।  हम  उनके  स्थान  पर  सामान्यता

 भारतीय  व्यक्तियों  को  नियुक्त  कर  रहे  हैं  ।  ~~

 अध्यापकों  के  वेतन

 1२१३९.  श्री  डी०  eto  शर्मा
 :

 व्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 श  जिन  राज्यों  ने  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  का  वेतन  बढ़ाना  स्वीकार  किया
 उनके

 नाम  क्या  हैं
 ?

 जिन  राज्यों  ने  इस  प्रस्ताव  को  स्वीकार  नहीं  किया  है  उनके  नाम  क्या  ae

 जहाँ  तक  केन्द्र  का  सम्बन्ध  उस  का  कुल  कितना  व्यय  होगा  ?

 1  दिक्षा
 उपमंत्री

 Fo  एल०  श्रीमाली  )
 :  से

 मध्य  मध्य  त्रावनकोर-कोचीनं  तथा  विन्ध्य  प्रदेश  नें  प्रारम्भिक  स्कूलों

 के  अध्यापकों  की  वेतन  श्रेणी  बढ़ाना  स्वीकार  कर  लिया  हिमाचल

 त्रिपुरा  कौर  मनीपुर  राज्यों  का  यह  विचार  है  कि  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  अध्यापकों  की

 वर्तमान  वेतन  श्रेणी  उचित  ही  है
 ।

 भ्रमण  राज्यों  ने  श्री  तक  अपने  अन्तिम  उत्तर  नहीं  भेजे  सभी  राज्यों

 से  जानकारी  प्राप्त  होने  के  बाद  यह  मालूम  किया  जाएगा  कि  इस  सम्बन्ध में  केन्द्रीय  सरकार को  कितना

 अतिरिक्त  करना  होगा  |

 श्री  डी०  ato  शर्मा
 :

 कुछ  ऐसे  राज्य  भी  जैसे  कि  पंजाब  राज्य  जहाँ  पर  केन्द्रीय  सरकार

 द्वारा  प्रस्तावित  मूल  वेतन  से  उनका  मूल  वेतन  प्रतीक  है  ।  क्या  इन  राज्यों  को  भी  सरकार  से  वित्तीय

 सहायता  प्राप्त  होगी  ?

 के०  एल०  श्रीमाली  नहीं  ।

 श्री  बबराघस्वामी
 :

 सारे  देश  में  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  को  एक  सा  वेतन  देनें  के  लिये

 क्या  केन्द्रीय  सरकार  ने  राज्य  सरकारों  को  शभ्रादेश  दिए  हैं  ?

 Fo  एल०  श्रीमाली :  केन्द्रीय  सरकार  उन्हें  आदेश  नहीं  दे  सकती  है  ।  केन्द्रीय
 सरकार

 में

 राज्य  सरकारों
 को

 प्रारम्भिक
 स्कूलों  के  अध्यापकों के  लिये  कुछ  मूल  वेतन  रखने  की  मंत्रणा

 दी
 है

 |

 मूल  sist  में
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 श्री  कामत  :  झ्राजकल  किस  राज्य  में  प्रारम्भिक  स्कूलों  के  भ्रध्यापको ंके  वेतन  सबसे कम  हैं  ?

 ह  उत्तर  प्रदेश  है
 ?

 के०  एल०  श्रीमाली  :  मैं  इस  समय  यह  आंकड़े  नहीं  बता  सकता  |

 श्री ए०  एम०  थामस
 :  शिक्षा  मंत्रालय  द्वारा  वर्तमान  योजना  प्रख्यापित  करने  से  पहले  कई  राज्य

 सरकारों ने  लोगों की  मांग  पर  प्रारम्भिक स्कूलों  के  भ्रध्यापकों  की  वेतन  श्रेणियों  में  विधि  कर  दी

 हालांकि  सम्बन्धित  राज्य  सरकारों  की  आधिक  स्थिति  बहत  ही  कठिन  थी  ।  क्या  केन्द्रीय  सरकार

 उन  राज्यों  की  सहायता  भी  करेगी  या  वे  केवल  उन  राज्यों  को  ही  सहायता  देगी  जो  इस  योजना  की  प्रिया

 पना  क॑  बाद  बतन  में  विधि  करेंगे
 ?

 ह०  एल०  श्रीमाली  :  जहाँ  तक  वर्तमान  योजना  का  सम्बन्ध  यह  केवल  उन  मामलों  पर

 ही
 लागू  होती  है  जहाँ  राज्य  सरकारों  द्वारा  वेतनों  में  वृद्धि

 कर
 के  उन्हें  न्यूनतम  स्तर  तक

 बढ़ाने
 के  लिये

 अतिरिक्त व्यय  किया  जायगा

 श्री  ए०  एम०  थामस  :  मेरे  प्रश्न  का  उत्तर  नहीं  दिया  गया  है  ।  मैं  यह  जानना  चाहता  था  कि

 यदि  किन्हीं  राज्यों  में  योजना  की  प्रस्थापना  के  पहलें  ही  वेतन  बढ़ाया  जा  चुका  तो  क्या  केन्द्रीय  सरकार

 उन  राज्यों  की  सहायता  भी  करेगी  |

 डा०
 के०  एल०  श्रीमाली :  यदि  किसी  सरकार  ने  पहले  ही  वेतनों  में  वृद्धि  की  है  तो  वह  बधाई

 का

 पाम  हैं
 ।

 परन्तु  हमारी  प्रमुख  चिन्ता  यह  हैं  कि  सारे  देश  में  सभी  अध्यापकों  को  कम  से  कम  एक  न्यूनतम
 मूल  वेतन  दिया  जाना  चाहिये  |

 श्री  कासलीवाल  :  माननीय  मंत्री  द्वारा  जो  उत्तर  दिया  गया  है  उससे  यह  मालम  होता  हैं  कि

 अ्रजमर  में  जो  वेतन  दिए  जाते  हैं  उनमें  तथा  राजस्थान  में  दिए  जाने  वाले  वेतनों  में  भ्रातृ है  ।  जब

 बती  को  राजस्थान  में  मिला  दिया  जायगा  तो  क्या  तब  भी  यह  बना
 ?

 कठ  एल०  श्रीमाली  :  इस  का  निर्णय  राजस्थान  सरकार  को  करना  होगा

 श्री  केलप्पन  :  क्या  इस  सम्बन्ध  में  कोई  प्रस्ताव  है  कि  सारे  देश  में  वेतन  सम्बन्धी  एक  रूप

 श्रेणी हो  ?

 डा०
 छि०

 एल०  श्रीमाली  :  हमने  यहं  सुझाव  दिया
 है*  कि

 प्रारम्भिक
 स्कूल  के

 अप्रशिक्षित

 अध्यापक  का न्यूनतम  वेतन  Yo  रुपये  तथा  प्रशिक्षित  अध्यापक  का  न्यूनतम  वेतन  ५०  रुपये  होना

 wee  |
 हमें  तराशा  है  कि  प्रारम्भिक  स्कूल  के  प्रत्येक  अध्यापक  के  लियें  सारे  देश  में  यही  न्यूनतम  मूलः

 वेतन  होगा  |

 श्री
 बी०  डी०  पांडे  :  इस  विषय  पर  उत्तर  प्रदेश  सरकार  से  कया  उत्तर  प्राप्त  ठगना  है

 Fo  एल०  श्रीमाली  :  जहाँ  तक  मुझे  ज्ञात  हैं  उत्तर  प्रदेश  सरकार  उत्तर  की  प्रभी  तक

 की  जा  रही  है  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राज्ञाद :  जिन  राज्यों  की  भ्र भी  चर्चा  की  गई  है  उनमें  जो  बढ़ी  हुई
 दी

 जायेंगी  इन  राज्यों  की  प्रार्थना  पर  केन्द्रीय  सरकार  का  इनमें  कितना  श्ननुपात  होगा  ?
 एल०  श्रीमाली :  ५०  प्रतिदिन |

 श्री
 Sto  ate  शर्मा  :  ater  कल  भारत  में  एक  प्रशिक्षित  भ्र ध्या पक  तथा  एक  प्रशिक्षित  अ्रध्यापक

 को  कितना  न्यूनतम मूल  वेतन  दिया  जाता  है
 ?

 मैं  इन  दो
 ं  वर्गों

 के  सम्बन्ध में  न्यूनतम  वेतन
 जानना

 चाहता
 हूं

 और  उस  राज्य  या  राज्यों  का  नाम  भी  बताया  जाए  जहाँ  न्यूनतम  वेतन  दिया  जाता  हैं
 ?

 मूल  भ्रंश प्रेमी  में
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 क०  एल०  श्रीमाली  :  प्रत्येक  राज्य  में  वेतनों  में  अन्तर  है  ।  सारे  देश  में  एक  रूप  श्रेणी  कोई

 नहीं है  ।

 राष्ट्रीय  भौतिक  प्रयोगशाला

 1२१४२.  श्री  के०  दास  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  ट  पा  करेंगे कि  :

 क्या  से  fa  है  हो  राष्ट्रीय

 fa
 प्रयोगशाला

 ने
 एक क  समूह  श्रवण  सहायक

 यन्त्र

 हियरिंग  एड  )  तैयार  किया

 यदि  तो  बया  इस  सैट  का  परीक्षण  किया  जा  चका  शोर

 यदि  तो  परीक्षण  के  परिणाम  क्या  हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  कह  एल०  :  तथा तथा  हा

 यह  यन्त्र  लाभदायक  सिद्ध  gar  है  परन्तु  प्रयोगशाला  से  इसमें  कुछ  हत  सुधार  करने  की

 सम्भावनाओं की  जाँच  करने  की  प्रवक्ता  की  गई  है  ।

 श्री  कठ  कि०  दास :  उन  संस्थानों  के  नाम  क्या  हैं  जिन  में  परीक्षण  किया गया  था  ?

 डा०  क०  एल०  श्रीमाली
 :  यह  परीक्षण  गर्वनमेंट  लेडी  नोल्स  स्कूल  प्रौढ़  दिल्‍ली के  मूक  कौर

 बधिर  cea  में  किया  गया  था  ।

 श्री  कठ  हि०  दास  :  इस  यंत्र  का  मलय  कितना

 |... ह
 एल०  श्रीमाली  :  उसका  wat  हिसाब  नहीं  लगाया  गया  परन्तु यह

 उस  यंत्र
 से

 सस्ता  हू  जो  हमको  विदेश  से  प्राप्त  था  |

 श्रमदान  होप  समूह

 1२१४३.  श्री  भागवत  शा  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 मंजूर  किया  गया क्या  PeXY  के  आरम्भ  में  अंदमान  द्वीप  राज्य  को  कोई  कृषि-ऋण
 मं

 यदि  तो  कितनी  धन  राशि  मंजूर  की  गई
 कौर

 क्या  उस  ऋण  का  वितरण  कभी  तक  नहीं  किया  गया
 ?

 अंदमान  में  विशेष  मध्यम  प्रौढ़ |  गह-किये  मंत्रालय  में  मंत्री

 दीर्घकालीन ऋण  मंजूर  करने के  लिये  RENE  में  दो  लाख  रुपयों  की  राशि  स्वीकृत की  गई  थी

 जी  नहीं  ।

 श्री  भागवत झा  गिलाद  में  यट  जानना  चाहता  हं  क्या  LEXY में  कोई  ऋण  मंजूर  किया  गया

 था  PERK  में  नही ं।

 बाजार  :  सन्‌  RENE
 में  दी  गई  यह

 राशि  ae  १९४  ४-  ५६  के  लिये  प्रयोग  किये  जाने  के

 लिये थी

 श्री  भागवत शा  माननीय  मंत्री  ने  कहा  कि  यह  राशि  QEXE A AAC FT में  मंजूर  की

 गई  थी  ।  मेरा  यह  है  कि  बया  reyy  में  कोई  धन  राशि  मंजर  की  गई  थी  जो  कभी  तक  वितरित

 नहीं की  गई  है  ।

 tart  बाजार
 :  राजस्व वच  re  AX—-XS  के  लिये  मंजूरी  कुछ  देर  से  दी  गई  थी  कौर  यह  जनवरी

 PERG  में  री
 गई

 |
 इसको  ३१

 eee  से  पूर्व  ही  व्यय  किया  जाना
 था

 मल  श्रंप्रेजी  में
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 sur श्री  सर  पी०  गये  :  क्या  सरकार  को  पता  है  कि  इस  कृषि  को  प्रत्येक वर्ष  नवम्बर  से

 मंजूर  किये  जाने  के  आठ  मास  पश्चात  वितरित  नहीं  किया  जाता  है  कौर  क्योंकि

 सम्पूर्ण  राशि  को  चार  ही  मास  के  भीतर  वितरित  करना कठिन  होता  हैं  इसलिये  यह  राशि  व्यपगत

 हो  जाती है  ?

 दातार
 :

 कुछ  अनिवार्य  कठिनाइयों  के  अनुदान की  मंजूरी  की  सूचना  समय  पर  नहीं
 दी  जा  सकी  थी

 परन्तु  फिर  भी
 ,

 मैं  समझते  हूं  कि  कुछ  धन  राशि  वास्तव  में  वितरित
 की

 जा  चुकी  हैँ
 ।

 श्री
 भागवत  झा  :  क्या  सरकार  का  ध्यान  श्रंदमान  में  प्रकाशित  होने  वाले  इस  पाक्षिक

 पत्र  को  श्र  श्रीकृष्ण  किया  गया  जिसमें  यह  कहा  गया  है
 कि  अंदमान  के  लिये  मंजूर  की  गई  सम्पूर्ण

 धन  राशि  को  झ्र भी  तक  वितरित  नहीं  किया  गया  है  कौर  जो  भी  थोड़ी  बहुत  धन  राशि  वितरित  की

 गई  हैं  वह  बहुत  ही  बुरे  ढंग  से  वितरित  की  गई  है  ।

 श्री
 दातार

 :
 सरकार  का  ध्यान  हमारी  errata  की  श्रीकृष्ण  किया गया  यह

 वही  पत्र  हैं  जिसको  जोर  माननीय  सदस्य  संकेत  कर  रहे  सरकार इस  सम्बन्ध  में  कार्यवाही कर  रही

 है
 ।

 परन्तु  मैं  समझता  हूं  कि  इस  धन  राशि  के  कुछ  भाग  का  पहले  ही  इस्तेमाल  किया  जां  चुका  है
 ।

 थ्रो  भागवत  झा  आज़ाद
 :

 मंजूर  की  गई  इस
 धन

 राशि  के  कितने  भाग  का  इस्तेमाल  किया  जा
 चुका

 है  ?

 श्री  दातार
 :

 इस  समय  यह  सुचना  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 बिदेशी wa  प्रचारक

 २१४४.  भी  रघुनाथ  सिंह  कया  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  है  कि  पंच  महाल  जिले  के  भील  ख़ादिम  जाति  क्षेत्र  सें  विदेशी  धर्म  प्रचारक

 कार्य  कर  रहे  wiz

 यदि  तो  उनकी  संख्या  कितनी है  तथा  उनके  द्वारा  वहाँ  पर  कितनी  संस्थाएं  चलाई  जा

 रही  हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  तथा  बम्बई  राज्य  में  कोई

 श्रादिम

 जाति  क्षेत्रਂ  नहीं  है  किन्तु  पंच  महाल  जिले  में  कुछ  अनुसूचित  क्षेत्र  हैं  जिनमें  ahem  भील  बसे  हुए

 7AIQ इन  क्षेत्रों  में  तीन
 आइरिश  मिशनरियों

 ध्रौर  श्राठ
 शिक्षा  संस्थाएं हैं  जो  कि

 मिशन  द्वारा  चलाई  जा  रही हैं  ।

 att  रघुनाथ  सिह  :
 इसमें

 कितनी  सहायता  बाहर
 से

 जाति  है
 ?

 श्री  दातार
 :

 यह  सूचना  मेरे  पास  नहीं  है  ।

 श्री  Sto  ato  शर्मा
 :

 क्या  नागपुर  से  इनक्वायरी  नाम  का  कोई  भंप्रेजी  पत्र  प्रकाशित  किया

 जाता  है  कौर  कया  यह  पत्र  भारत  सरकर  के  विरुद्ध  कोई  ग्रान्दोलनात्मक  प्रचार कर  रहा  है  ?  यदि

 तो  इस  प्रकार  के  प्रचार  को  रोकने  के  लिये  सरकार  क्या  कार्यवाही करने  की  प्रस्थापना  करती है  ?

 श्री  दातार
 :

 यह  एक  सामान्य  प्रदान  परन्तु  मैं  यह  कह  सकता  कि  हूं  सरकार  को  ज्ञात  है  कि
 इनक्वायरी  नाम  का  एक  पत्र  नागपुर  से  प्र

 द  bi
 ह

 मूल  अंग्रेजी में
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 fora  बेक  श्रॉफ  इंडिया

 TER  OWE.  श्री  गाडिलिंगन गौड़  :  कया  विश्  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  यह  सच  है
 कि

 रिज  बैंक  श्रॉफ  इंडिया  ने  देश  की  समस्त  बैंकों  से  सोने-चाँदी

 अंकों  प्रौढ़
 ऋण

 पत्रों  पर  उनके  द्वारा  दी  गई  पैदा  के  सम्बन्ध  में  पाक्षिक  प्रतिवेदन  देने  को  कहा
 ae

 यदि  तो  इसके  क्या  कारण  हैं  ?

 1
 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री

 अरुण  चन्द्र  :  जी  रिज़वें बैंक झ्रॉफ बैंक  न

 इंडिया  द्वारा  जारी  किया  गया
 एक  परिपत्र सभी  बैंकों  को  वरन्‌  सभी  भ्रनुसूचित बैंकों  कौर दो

 महत्त्वपूर्ण  अ्रननसूचित बैंकों  को  भेजा  गया  था

 यह  पहले  १९४५०  में  जारी  किये  गये  एक्  दूसरे  परिपत्र  जिसमें  बैंकों

 से  विशिष्ट  सामानों  ate  सोने  चाँदी  पर  दी  गई  पेशगी  के  सम्बन्ध  में  सासिक  विवरण  रिजर्व  बैंक  के  पास

 भेजने  को  कहा  गया  स्थान  पर्‌  जारी  किया  गया  a  ।  we  यह  सूचना  पक्षिक  रूप  से  भ्र  अधिक

 क्यो  सेवार  बने  के  लिये  कहां  हैं  जिससे  कि  रिजवी  बैंक  श्रावस्ती  सोने  चाँदी  कौर
 समुदायों

 क  व्यापार में  पंजी  लगाने  के  लिये  बैंकों  द्वारा  दी  जाने  बाली  Ge  पर  कौर  प्रतीक  निगरानी  रख  सके  कौर

 प्रदूषित  सट्टेबाजी  की  cafe  कों  रोकने के  लिये  उचित  कार्यवाही कर  सके

 श्री  बंसल
 :

 यह  भ्रान्ति  परिपत्र  कब  जारी  किया  गया  गौर  क्या  इस  परिपत्र  के  जारी

 किये  जाने  के  बाद  से  रिजर्व बैंक  को  इन  सामानों  कौर  सोने  चाँदी  पर  दो  गई  किसी  भी
 पेशगी  के  कोई

 विवरण  प्राप्त हुए  हैं  ?

 श्री  अरुण
 चन्दर  गुह  :  यह  परिपत्र  १८  अप्रैल  को  जारी  किया  गया  था  कौर  विवरण

 शायद

 wat
 रिज  बैंक  में

 न
 पहुँचे  हों  ।  वह  अगले  मास  में  किसी  समय  रिज़र्व  बैंक  में  पहुँचेंगे

 ।

 श्री  गाडिलिंगत  गोड़  खाद्यान्नों के  मूल्य  में  हुई  वृद्धि की  दृष्टि  क्या
 सरकार

 इस  स्टाक
 को  प्रतीत  करने  की  कोई  प्रस्थापना  करती  प्रौर  क्या  इसी  प्रयोजन  के  लिये  सरकार  को  इस  सूचना

 को  आवश्यकता है

 श्री  अरुण चन्द्र  गह  जैसा मैं  पहले ही  कह  चुका  यह  कुछ  सामानों  पर  विद्वेष  रूप  से

 पामानों  पर  बैंकों  द्वारा  दी  जानें  वाली  पेशगी  पर  नियंत्रण  रखने  के  लिये  है  ।  हाल ही  यह  देखा

 या  है  कि  पेशगी दो  गई  रक़म  १००  करोड़  रुपयों  से  भी  अधिक  बढ़  गई  है  प्रौढ़  चावल  जसे  कृषि

 सामानों  पर  तो  बैंकों  द्वारा  दी  गई  पेशगी  में  असाधारण  रूप  से  वृद्धि  हुई  है
 ।  इसलिये  इस  बात का

 संदेह किया  जाता  कि  संभव  हैं  कि  कुछ  संचय  श्र  सट्टेबाजी की  जा  रही  है  ।  इन  सब  बातों को

 रोकने के  लिये ही  परिपत्र जारी  किया  गया  है  ।

 श्री  बंसल  :  क्या  इसका  उद्देश्य  संचय  को  रोकना  है  अथवा  साधारण  विपणन  के
 लिये  बैंकों

 द्वारा  सामान्यतया  दी  जाने  वाली  पेशगी  में  बाधा  डालना  है  ?

 weal चन्द्र  गह  :  यह  साधारण  विपणन  के  लिये  बैंकों  द्वारा  सामान्यतया  दी  जानें  वाली  पेशगी

 में  बाधा  डालने  के  लिये  नहीं  हैं  ।  यह  सट्टेबाजी  के  उद्देश्य  से  किये  जाने  वाले  संचय  को  रोकने  के  लिये  ही  है  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी :  इन  बैंकों  से  यह  सूचना  देने  को  कह  सरकार इन  बैंकों  को  ऐसा

 कोई  निदेश  जारी  करने  का  विचार  कर  रही  है  जिससे  कि  इनको  सट्टेबाजी  के  उद्देश्य  से  पेशगी
 ऋण  देने

 से  रोका जा  सके  ?

 अरुण चन्द्र  रिजर्व  बैंक  को  सूचना  प्राप्त  होन  के  बाद  ही  आवश्यक  कार्यवाही
 की

 जायेगी

 यदि  निदेश
 तारी  करने

 की
 आवश्यकता  प्रतीत

 तो  रिज  बैंक  द्वारा  आवश्यक  कार्यवाही  की  जायेंगी
 ।

 जनन

 मूल  भ्रंग्रेजी  में में
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 मौखिक

 उत्तर

 पाथ मिक  शिक्षा

 1*२१४०.  श्री  डी०  ato  sal  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  करेंगे कि  :

 क्या  सम्पूर्ण  भारत  में  निःशुल्क  कौर  श्रनिवाये  प्राथमिक  शिक्षा  को  लागू  करने  के  उद्देश्य
 मे

 किसी
 कर

 शारिवा  उपकर  लगाने  के  प्रश्न  पर  राज्यों  से  परामर्श  किया  जा  रहा
 कौर

 यदि  at  राज्यों  से  किस  प्रकार  का  प्रत्युत्तर  प्राप्त  हुमा  है
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री
 Fo  एल०  :  राज्य

 सरकारों  का  ध्यान  योजना  आयोग

 की  इस  प्रस्थापना  की  कि  दिक्षा

 सम्बन्धी  कुछ  प्रयोजनों  के  लिये  शिक्षा-उपकर

 लगाया  झ्राकृष्ट

 किया  गया  है  |

 कभी  यह  नहीं  बताया  जा  सकता  है  कि  राज्य  सरकारें किस  सीमा  तक  इस  प्रस्थापना को

 Tait  डी०  ato  शर्मा  :  क्या  इस  परिपत्र  में  उस  उपकर  की  लगभग  राशि  जो  लगाया  जाने

 वाला  संकेत  किया  गया  कौर  यदि  तो  वह  लगभग  राशि  कितनी  है  ?

 क् ०
 एल०  श्रीमाली

 :
 यह  उपकर  लचकदार  होगा  ।  मैं  नहीं,समझता  हूं  कि  हम  कोई  कड़ा

 अथवा  कठोर  नियम  निर्धारित  कर  सकते  क्योंकि  विभिन्न  राज्यों  की  परिस्थितियों  में  wat  है  |

 श्री  कामत
 :

 इस  सम्बन्ध  में  दिये  गये  स्पष्ट  संवैधानिक  निदेश  को  दृष्टि  में  रखते  कि  संविधान

 के  लागू  किये  जाने  के  दस  at  के  भीतर  निःशुल्क  कौर  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा  at  उपबन्ध  किया

 श्र
 इस  तथ्य  को  दृष्टि  में  रखते  हुए कि  दस  वर्ष की  इस  mata का  दो  तिहाई  भाग

 व्यतीत हो  चुका  क्या  मंत्री  महोदय  लोक-सभा  को  यह  बताने  की  स्थिति  में  हैं  कि  क्या  दो

 तिहाई  कार्य  किया  जा  चुको  sie  यदि  तो  इस  सम्बन्ध  में  कुल  कितना  कार्य  किया

 गया है  ?

 के०  एल०  श्रीमाली
 :

 इस  सम्बन्ध  में  सरकार  उत्तरदायित्व  के  प्रति  पूर्णतया  जागर

 है  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  ae  मुझे  ara  है  कि  ८
 से  ११  तक  की  वर्ग  के  ६२  प्रतिशत

 बच्चे  स्कूलों  में  होंगे
 ।

 परन्तु  मुझे  भय  कि  सीमित  संसाधनों  के  कारण  संवैधानिक  निदेश  को  पुरा

 करना  सम्भव
 न

 हो
 ।

 परन्तु  सरकार  प्रत्येक  सम्भव  प्रयास  कर  रही  है  |  इसी  दृष्टि से  हमने  राज्य  सरकारों

 से
 भी

 संविधान  के  इस  निदेश  को  कार्यान्वित  करने  के  लिये  समस्त  संभव  संसाधनों  का  पता  लगाने  को  कहा

 हैं  ।  इस  संवैधानिक  निदेश  के  जिसमें  कहा  गया  है  कि  राज्य  प्रयास  करेगाਂ  हम  यह

 महसूस  करतें  हैं  कि  इस  सम्बन्ध  में  सरकार  का  नैतिक  भी  है  ।

 श्री  पुलिस  उन  राज्यों  के  क्या  नाम  हैं  जहाँ  इस  समय  निःशुल्क  कौर  अ्रनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा
 दी

 जाती  है  ae  क्या  यह  उपकर  उन  राज्यों  में  भी  लगाया  जायेगा  ?

 डा०  के०  एल०  श्रीमाली  :  कुछ  राज्यों  में  ऐसे  सीमित  क्षेत्र  हैं
 जिनमें  निःशुल्क  कौर  श्रनिवाये

 प्राथमिक  दिक्षा  का  प्रयोग  किया  जा  रहा  है
 ।

 परन्तु  मैं  ऐसे  किसी  राज्य  के  सम्बन्ध  में  नहीं  जानता  हूं
 जिसमें  समस्त  राज्य  में  निशा i)

 लक  और  श्रनिवायें  प्राथमिक  शिक्षा  हों
 ।

 इसके  सम्बन्ध  में  मुझे  पूवे-सूचना की  आवश्यकता है  ।

 श्री  क्या  इंस  उपकर  को  उन  राज्यों  में  भी  लगाने  का  विचार  @
 |

 जिसमें  काफी  हद  तक व्यवस्था  वेतनमान  हैं  ?

 डा०  क०  एल०  यह  एक  ऐसा  मामला  है  जिसका  निर्णय  राज्य  सरकारों  द्वारा

 मूल  aaa  में
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 श्री  बूबराघस्वासी  :
 क्या  सरकार ने  देशभर  में  श्रनिवायं  प्राथमिक  शिक्षा  लागू  करने

 में  होने

 वालें  व्यय  का  कोई  प्राक्कलन  तैयार  किया  है  ?

 Fo  एल०  श्रीमाली  :  कुछ  स्थूल  प्राक्कलन  हैं  |

 श्री  बूबराघस्वासी  :  प्राक्कलन  की  राशि  कितनी  है  ?

 कठ  एल०  श्रीमाली
 :  सरकार  द्वारा  अभिनव  समितियाँ  नियुक्त की  गईं  पहले  सार्जेट

 समिति  फिर  खेर-समिति  द्वारा  इस  प्रश्न  की  पूरे  तौर पर  जाँच  की  गई  ।  प्राक्कलन  मौजूद  हैं  |

 Tat  बूबराघस्वासी
 :

 में  कुल  राशि  जानना  चाहता  था  |

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 माननीय  मंत्री  चाहते  हैं  कि  माननीय  सदस्य  इन  प्रतिवेदनों  को  देखें  |

 श्री  डी०  सी०  शर्मा
 :

 राज्य  सरकारों
 को  यह

 परिपत्र
 कब  भेजा  गया  क्या

 कोई

 लक्ष्य  तिथि  निर्धारित  की  गई
 थी

 जिस  तक  राज्य  सरकारों  के  उत्तर  ्र  जाने  चाहिये  थे
 ?

 Fo  एल०  श्रीमाली :  हमने  राज्य  सरकारों को  १९५६ में  लिखा था  ।  यह  एक

 भ्रत्यन्त  ही  महत्वपूर्ण  मामला  है  आर  राज्य  सरकारों  को  स्वाभाविक  रूप  से  ही  इस  प्रश्न  पर  विचार

 करने  में  समय  लगेगा  |  उनसे  उत्तर  पाने  की  आशा  करना  समय  से  पहले  को  बात  हैं  |

 महोदय  :  माननीय  उपमंत्री  को  मैं  यह  सुझाव  दे  सकता  हूं  कि  ऐसे  मामलों  में  जिनमें  ऐसे

 महत्त्वपूर्ण  मामले  लोक-सभा  क  समक्ष  यह  प्रश्न  पूछा  जाये  कि  प्राक्कलन  क्या  तो  हमारे

 पास  पंचवर्षीय  योजना  wie  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  मौ  जून  ate  यदि  अनिवार्य  प्राथमिक  शिक्षा  को

 लागू  करने  का  प्राक् कलित  व्यय  ज्ञात  तो  वह  उसको  लोक-सभा  को  बता  दें  ।  यदि  वह  ज्ञात
 न

 हो
 तो

 वह  पूर्व  सुचना  माँग  सकते  १०  से  १५  वर्ष तक  की  अवधि में  अनेक  प्रतिवेदन किये  गये  थे  ।  वह

 उपयोगी नहीं  भी  हो  सकते  हैं  ।

 श्री  कामत  उपमंत्री  महोदय  ने  लोक-सभा  को  यह  बताया  कि  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना
 अवधि

 के  अर्थात  १९६१  संविधान  द्वारा  निर्धारित  की  गई  दस  वर्ष  की  अवधि  के  एक  वर्ष  के  स्थिति

 क्या  होगी  |  मैँने  यह  जानना  चाहा  था  कि  यदि  ठोक-ठोक  नहीं  तो  लगभग  wa  तक  कितना  कार्य  किया

 जा  चका है  ?

 डा० के०  एल०  भीमा ली  :  में  यों  ही  कुछ  नहीं  कह  सकता  हूं  ।  मैं  समझता  हूं  द्वितीय  पंचवर्षीय

 योजना  के  पूरे  होने  तक
 ८

 से  ११  बर्ष  तक  की  शरायु  वालें  स्कूल  जाने  वाले  बच्चों  में  से  ६२  प्रतिशत  स्कूलों

 में  होंगे  ।  परन्तु  मैं  इसी  समय  पूरे  श्राँक च् ट्  नहीं  बता  सकता  हू

 भारत  का  राजन्य  बेक

 TFQQUL. MI TA श्री  हस ०  ato  राम स्वामी
 :

 क्या  बिस  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 क्या  यह  सच  हैं  कि  नियंत्रक  महालेखा  परीक्षक  नें  सरकार  का  ध्यान  इस  बात की  भोर

 दिलाया  है  कि  भारत  के  राज्य  बैंक  के  लेखे  को  लेखा  परोक्षा  नियंत्रक  महालेखा परीक्षक  अथवा  उनके

 परामर्श से  नियुक्त  किये  गये  किसी
 लेखा-परीक्षक

 द्वारा  किये  जाने का  कोई  उपबन्ध  नहीं

 यदि  तो  इसके  बया  परिणाम  हुए  हैं  ?

 कौर  स्वनिक  व्यय  मंत्री  एम०  Ato  :  हां  |

 मामले  पर  सावधानी  पूर्वक  विचार  करने  के  बाद  सरकार  इस  निर्णय  पर  पहुंची  है
 कि  वेतनमान

 विधि  के  उपबन्धों  में  परिवर्तन  करने  की  कोई
 झा

 वरीयता  नहीं  _

 भ्रंग्रेजी  में
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 tat  एस०  alo  राम स्वामी  :  एक  संसदीय  समिति  की  सिफारिश  पर  REXR  में
 भारतीय  वित्त

 निगम  १९४२  में  संशोधन  करके  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  लेखा-परीक्षा  का  उपबन्ध  किया

 गया  था  |  समवाय  विधेयक  पर  लोक-सभा  में  की  गई  आलोचना  के  इस  से  मिलता-जलता एक

 उपबन्ध  सम्मिलित  किया  गया  था  ।  यदि  ऐसी  बात  गो  राज्य  an  अधिनियम कौर  भारतीय  बीमा

 निगम  विधेयक  में  ऐसा  ssa  क्यों  नहों
 है  ?

 श्री  एम०  सो०  संसद में  इस  विषय  पर  चर्चा
 को

 गई
 थी

 परन्तु  संसद्‌  ने
 राज्य  बंक

 ग्र धि नियम  में  ऐसा  कोई  उपबन्ध  नहीं  किया  ।  बीमा  निगम  विधेयक  भी  शीघ्र  हो  लोक-सभा  के  समक्ष

 प्रस्तुत किया  जायेगा  ।

 थो  सी०  कार  नसीहत  :  कपा  महालेखा  परीक्षक  ने  इसके  अतिरिक्त  ग्न्य  जिन  निगमों  के  बारे

 में  विचार  किया  जा  रहा  है  उनके  सम्बन्ध  म  सरकार  का  ध्यान  ऑ्राकर्षित  किया  शर  यदि  तो  क्यां

 माननीय  मंत्री  CFS  के  लाभ  fecfoaq]  बा  सारों  लैव-स  1  पाल  पर  रखने  की

 कृपा  करेंगे
 ?

 श्री  एस०  सी ०  शाह  :  सरकार  श्र  नियन्त्रक-महा  लेखा  परीक्षक  के  मध्य  भद्रा  पत्र-व्यवहार

 गोपनीय  है  ।  नियन्त्रक-महालेखा  परीक्षक  ने  राज्य  बेक  अधिनियम  के  बारे  में  १९५४५ में  वित्त

 मंत्रालय  के  राजस्व  भ्र  व्यय  विभाग  के  सचिव  को  एक  अ्रद्ध-सरकारी  पत्र  लिखा  था
 ।

 हाल  हो
 में  उसने

 बीमा  निगम  विधेयक  में  ऐसे  किसी  खंड  का  उपबन्ध  न  किये  जाने  की  श्र  निर्देश  किया था

 श्री  एस०  वी०  रामदास  :  मेरे  माननीय मित्र  श्री  सी  ०  करार  नरसिंह  द्वारा
 ८

 तारीख  को

 पूछे  गये  एक  तारांकित  प्रदान  के  उत्तर  में  माननीय  मंत्री ने  कहा  था
 कि

 उन  मामलों में  जहाँ  नई  संस्थाएं

 खोली  जाती  हैं  सरकार  महा  लेखा-परीक्षक  द्वारा  लेखा-परीक्षा  किये  जाने  का  उपबन्ध करने  की

 प्रस्थापना  करती  हें  ।  और  जब  वह  कार्यभार  सम्भालती  हैं  तो  उसने  इसका  उपबन्ध

 नहीं  किया  है  ।  क्या  इसी  सिद्धान्त  पर  यह  कार्य  किया  गया  है
 ?

 श्री  एम०  सो ०  साह  हमने  बताया  |  कि  सरकार  महालेखा  परीक्षक से  परामर्श

 करती  परन्तु  जब  सरकार  यह  समझती  कि  वर्तमान  लेखा-परीक्षा  प्रणाली को  बदला  नहीं  जाना

 चाहिये  तो  वह  परामर्श  नहीं  करती  है  ।  संसद  सर्वोच्च निकाय  है  प्रौढ़  संसद  विधान  द्वारा  इंस  बात  का

 निश्चय  करती  है  कि  क्या  किया  जाना  चाहिये  प्रौढ़  क्या  नहीं  ।

 श्री  कोकोम  क्या  राज्य  दर  रिजर्व  स  पर  कोई  अ्रधीक्षणात्मक  नियन्त्रण  रखता  है

 प्रिया  भारत  के  राज्य  के  लेखा-परोक्ष  के  सम्बन्ध  में  इसकी  बात  का  कोई  अभाव  नहीं  है
 ?

 श्री  एम०  सी»  दाह  :  भारत  का  रिज़र्व  भारत  सरकार  के  अनुमोदन  से  लेखा-परीक्षक  नियुक्त

 करता है  |

 श्री  सारिका  :  इंगलैण्ड  में  ऐसे  राष्टीय क्त  उद्योगों  are  ऐसे  सार्वजनिक  निगों  की  लेखा-परीक्षा

 की  जहाँ  कि  ऐसे  निगमों  में  सार्वजनिक  धन  काफी  मात्रा  में  विनियोजित  किया  जाता  क्या  हालत  है
 ?

 श्री  एस०  सो
 ०

 जहाँ  तक  हमें  जानकारी  है  ब्रिटेन  में  जहाँ  हमारे  देश  की  तरह  स्वतन्त्र  नियन्त्रक

 महालेखा  परीक्षक  हैं  जहाँ  एक  विस्तृत  सार्वजनिक  क्षेत्र  राष्ट्रीयकृत  उपक्रमों  की  लेखा-परीक्षा

 महालेखा  परीक्षक  के  नियन्त्रण  में  नहीं  है
 न

 ही  उसने  उनकी  लेखा  परीक्षा  के  किसी  श्रन्तनिंहित  अधिकार

 का  दावा  किया  है  |

 1६.1  साधन  गुप्त
 :

 कया  यह  सच  है  कि  बीमा  निगम  विधेयक  जैसे  विधानों  में  लेखा-परीक्षा  का

 उपबन्ध  करने  के  मामले  में  नियन्त्रक
 SET  Tera

 ह
 ef  लिया

 था
 रहा  है

 क्योंकि

 fra  ल  में
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 बह् प्रौद्योगिक  वित्त  निगम  के  बारे  में  उसने  जो  लेखा  परीक्षण  किया  था  श  सरकार को  पसन्द  नहीं

 श्री  एम०  ate  शाह
 :
 मैं  पहले  ही  बता  चुका  हूं  कि  जहाँ  तक  राज्य  बैंक

 अधिनियम
 का

 सम्बन्ध

 था  are  बीमा  निगम  विधेयक  का  सम्बन्ध  सरकार  का  बिचार  था  कि  वर्तमान  लेखा-परीक्षा  प्रणाली

 को  बदला  न  जाये  कौर  इसी  लिये  उसने  नियन्त्रक  महा-लेखा  परीक्षक से  परामर्श  करना  उचित  नहीं

 समझा  था  |

 ale  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  (att  अरुण  चन्द्र  जब  विधेयक  पर  वाद-विवाद  था

 तो  मैं  विधेयक  का  प्रभारी  था  मेरे  विचार  से  सुसंगत  धारा  अ्रधिनियम  की  धारा  ४१  है  ।  जहाँ  तक  मुझे

 स्मरण  इस  विषय  के  कुछ  संशोधन
 थे

 कि  महा  लेखापरीक्षक को  ऐसा  प्राधिकार  दिया  जाये  |  परन्तु

 लोक-सभा  ने  यह  विनिश्चय  किया  कि  क्योंकि  राज्य  बैंक  सब  से  बड़ा  वाणिज्यिक  इसलिये  यह

 महालेखा  परीक्षक  के  नियन्त्रण  अधीन  नहीं  होना  चाहिये  कौर  भारत  सरकार  के  परामर्श  से  रिजर्व  बैंक

 द्वारा एक  स्वतन्त्र  लेखा-परीक्षक नियुक्त  किया  जाना  चाहिये  कौर  वे  संशोधन  स्वीकृत  कर  दिये

 गये थे

 श्री  बेलायुधन :  श्राजंकल  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  नियन्त्रण  wear लेखा  परीक्षा  किये  जाने

 से  बचने  की  प्रवृत्ति  पाई  जाती  है  ।  क्या  ऐसा  न  करने से  राज्य  बैंक  के  सम्बन्ध  में  जनता  के  विश्वास  पर

 प्रभाव  नहीं  पड़ता  ?

 श्री  एम०  सा०  शाह
 :

 इससे  जनता  के  विश्वास  पर  प्रभाव  नहीं  पड़ता  है  |  संसद्‌  सम्पूर्ण  प्रभुत्व

 सम्पन्न  निकाय  हैं  शर  उसी  ने  इस  विधेयक  में  यह  उपबन्ध  रखा  है  |

 श्री
 पी०

 कार  नरसिंह
 :

 श्री  मुरारका  के  के  उत्तर  में  मंत्री  महोदय  ने  कहा  कि  ब्रिटेन  में

 स्थिति  भिन्न  थी  ।  क्या  हमारे  संविधान  की  भांति  ब्रिटेन  के  संविधान  में  भी  हमारे  जैसा  इसी  प्रकार

 का  कोई  उपबन्ध  हैं  जिसमें  उसने  सरकारी  उपक्रमों  के
 सार्वजनिक

 serena  के  लिये  संविधान  द्वारा

 एक  विशेष  व्यवस्था  बनाई  है  ?

 श्री  एम०  सी०  शाह
 :

 साननीय  सदस्य  को  कदाचित  कोई  भ्रम  है  ।  यदि  वह  WATER  Ly we  को

 तो  उन्हें  पता  चलेगा  कि  संसद्‌  द्वारा  एक  विधि  पारित  की  जानी  है  ।  जब  संसद्‌  द्वारा  राज्य
 बैंक

 विधेयक  सम्बन्धी  यह  अधिनियम  पारित  कियां  गया  तो  सद  ने
 यह

 विनिश्चय  किया
 था

 कि  यही

 स्थिति  होनी  चाहिये  ।

 एस०  ato  राम स्वामी  :  महालेखा  परीक्षक  द्वारा  लेखा  परीक्षा के  उपबन्ध  की  अनुपस्थिति

 संसद  राज्य  बैंक  पौर  बीमा  निगम  इन  दोनों  Gears  पर  किस  प्रकार  से  नियन्त्रण  करेगी ?

 श्री  एस०  सी ०  शाह  :  बाद  में  संसद्‌  क्या  निर्णय  करती  है  यह  तो  मैं  नहीं  जानता  परन्तु  यह  उपबन्ध

 किया  गया  हैं  कि  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदन  लोक-सभा  पटल  पर  रखे  जायेंगे  ।  यदि  लोक-सभा  चाहे  तो

 वह  लेखा-परीक्षा  प्रतिवेदनों  पर
 चर्चा

 कर
 सकेगी

 महोदय
 :

 इन  सब  प्रश्नों  के  बारे  में  मुझे  केवल  कहना  है  कि  यह  बातें  उस  समय  कही

 जानी  चाहियें  थीं जब  कि  उक्त  अधिनियम को  पारित,किया  गया  था  ।  अधिनियम  पारित  करने  के

 पश्चात  मंत्री से  झगड़ा  करने
 का  क्या  अर्थ है

 श्री  ato  are  नसीहत  :  सरकार  ने  महालेखा  परीक्षक  काਂ  श्रपघर्जन  करने  की  सामान्य  नीति

 बना ली  है  |

 प्रंग्रेजी में



 ऊ  क्वार  मौखिक  उत्तर  २३३५४ १  PENG

 केवल  राज्य  बैंक  कौर  राज्य  बैंक  पर  नियन्त्रक  के  प्राधिकार के  बारे अध्यक्ष  महोदय  :  नही ं।

 में

 श्री  वरुण  चन्द्र गह  :  इस  विषय  में  सदस्यों  के  संशोधन  स्वीकृत  हो  गये
 थे

 ।

 भ्रध्यक्ष  महोदय  :  माननीय  सदस्यों को  विधेयक  के  उपबन्धों  का  निश्चय  प्रश्नकाल  में  नहीं  करना

 चाहिये  |  यदि  विधेयर्क  पहले  ही  पारित  किया  जा  चुका  तो  उस  पर  आपत्ति  नहीं  की  जानी  चाहिये
 ।

 यदि  वह  पारित  किया  जाना  तो  वे  उसकी  प्रतीक्षा करें  ।  प्रश्नकाल  इसके  लिये
 उपयुकंत  अवसर

 नहीं

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम

 FRY  aff  कठ  सी०  सोनिया  :  क्या  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  को  कृपा  करेंगें  कि

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  प्रशिक्षण  स्कूल  में  सामुदायिक  विकास  योजना  सम्बन्धी  ज्ञान  ग्रोवर

 ग्रीवा  प्राप्त  कराने  की  न  व्यवस्था

 aa  सामुदायिक  विकास  प्रशासन  के  उच्चाधिकारियों  से  कोई  सहायता  ली  जाती

 यदि  तो  किस  रूप  में
 ?

 श्री  बबराघस्वामी  :  माननीय  मंत्री  अंग्रेजी  में  उत्तर  दें  ।

 श्री  दातार  :  मैं  अंग्रेजी  में  उत्तर  पढ़ता  हूं

 भारतीय  प्रशासन  सेवा  प्रशिक्षण  स्कूल  में  प्रशिक्षण  के  दौरान  में  भारतीय  प्रशासन सेवा

 परिवीक्षाधीनों  को  लगभग  दस  दिन  कें  लिये  नीलोखेडी  में  खंड  विकास  पदाधिकारियों  के  प्रशिक्षण

 केन्द्र
 से  सम्बद्ध  किया  जाता  हैँ  जहाँ  उन्हें  विकास  सम्बन्धी  सभी  प्रकार  की  गतिविधियों  की  पूरी  जानकारी

 प्राप्त  हो  जाती  वे  पंजाब
 शर  उत्तर  प्रदेश  के  परियोजना  क्षेत्रों  में  भी  जाते  हैं  जहाँ  गहन  विकास

 कार्य हो  रहा  है  ।

 हां  ।

 प्रशासक  सामुदायिक  परियोजना  प्रशासन  के  विभिन्न  वरिष्ट  पदाधिकारी  परिधि

 दिनों  से  वार्ता करते  हैं  कौर  नीलोखेड़ी  प्रशिक्षण  केन्द्र  के  साथ  उनको  सम्बद्ध  करने  का  कार्यक्रम  प्रशिक्षण

 कर्मचारियों  भर  निकट  के  सामुदायिक  परियोजना  के
 कर्मचारियों

 के  परामर्श से से  निश्चित  किया
 जाता

 है  ।  .

 श्री के०  सी०  लोधियों  :  यह  परिवीक्षाधीन  इस  प्रकार  के  प्रशिक्षण  में  जो  कालावधि  व्यतीत

 करत  हैं  उसका  कुल  कालावधि  से  क्या  प्रश्नपत्र  हैं

 श्री  दातार  :  जहाँ  तंक  इस  सकल  में  रहते  इनके  प्रशिक्षण  का  सम्बन्ध  इसके  लिये  केवल  १०

 दिन
 आवंटित  किय  जाते  हैं

 ।
 शेष  समय  उन्हें  भारेतीय  प्रशासनिक

 सेवा  प्रशिक्षण  स्कूल  के  नियमित

 पाठ्यक्रम में  देना  होता  है
 ।

 परन्तु  मैं  माननीय  सदस्य  की  बता  दूं  कि  जब  यह  परिवीक्षाधीन  वापस  जाते

 उन्हें  विभिन्न  राज्यों  में  भ्रग्नेतर  प्रशिक्षण  दिया  जाता  है  ।  भारतीय  प्रशासनिक सेवा  में  भर्ती  किये  गये

 व्यक्तियों  को  यहाँ  परिवीक्षा  समाप्त  कर  लेने  क  स  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  कौर  समुदायिक

 जनाओ
 म

 ग्राम-स्तर  कार्यकर्ताओं शौर  खंड  विकास  '  पदाधिकारियों  के  तौर  पर*  एक  व्यावहारिक

 प्रशिक्षण  पाठ्यक्रम feat  जाता  है

 क्रि  रघुवीर  सहाय  :  क्या  इन  भारतीय  प्रशासनिक सेवा  प्रशिक्षणार्थियों को  देहाती  लोगों  के

 सम्यक  में गरारे  और  सामुदायिक  परियोजनाओं  के  प्रति  उनकी  भावनाओं  उनकी  आवश्यकताओं  को

 जानने  का  कोई  अवसर  दिया  जाता  है
 ?

 मूल  भ्रंग्रेजी अंग्रेजी में



 २३३६  मौखिक  उत्तर  शुक्रवार ११  १९५६

 श्री  दातार  :  स्वाभाविक  है  कि  उन्हें  वहाँ  जाकर  अपना  काम  करना  पड़ता  हैं  ।  उन्हे

 वास्तविक  परियोजना  कार्य  में  भाग  लेना  पड़ता  हे  कौर  किसी  हद  तक  उन्हें  शारीरिक  श्रम भी  करना

 पड़ता  है  ।  वे  देहाती  लोगों  के  घनिष्ट  सम्पर्क  में  आते  हैं  ।

 श्री  गर ०  पी०  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  पहली  को  वह  मनो स्थिति  प्रदान  करने  के  लिये

 जिसकी  कि  एक  व्यापारी  को  शभ्रावश्यकता  होती  FAT  राजकीय  व्यापार  पौर  प्राय  उपक्रमों  की  उत्तरोत्तर

 वद्धि  के  कारण  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  प्रशिक्षण  स्कूल  में  व्यापार  प्रबन्ध  का  व्यावहारिक  ज्ञान  क ्र

 श्रीनगर  प्राप्त  कराने  के  लिये  कोई  व्यवस्था  की  गई  है
 ?

 श्री  दातार  :  माननीय  सदस्य  ने  कई  विषयों  का  उल्लेख  कर  दिया  हैं  जिनका  प्रशासन  से  कोई

 प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  उनका  सम्बन्ध  व्यापार  की  व्यवस्था  इरादी  से  हैं  ।  इस  समय  हमारे  पाठ्यक्रम

 प्रशासनिक पक्ष  तक  ही  सीमित  हैं  ।

 श्री  भक्त  दयानत  जब्र  अफ़सर  इस  विद्यालय  में  प्रशिक्षण  प्राप्त  करते  तब  उनको  क्या  इस

 प्रायः  की  हिदायत दी  जाती  कि  जब  वें  गाँवों  में  at  भारतीय  वेश-भाषा  में  क्योंकि  प्राय

 यह  देखने  में  माता  है  कि  जब  कोटेड  कौर  बूटेड  कोट  कौर जूते  लोग  गाँवों  में  जाते

 तो  वहाँ  के  लोगों  में  प्रेम  क  बजाय  भय  का  संचार  होता  है
 ?

 श्री  दातार  :  वास्तव  में  यही  किया  जा  रहा  हें  ।

 mit  में  कल्याण  बिस्तार  परियोजनाएं

 1२१५६.  श्री  गाडिलिंगत पौड  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 ग्राहक  में  गरब  तक  कितनी  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं  आरम्भ  की  गई

 इन  परियोजनाओं  के  areca  कुल  कितने  गाँव  ard

 जिला  चुके  के  किन  गाँवों  में  यह  परियोजनाओं  प्रारम्भ  की  गई
 ग्रोवर

 ReEYv—  प्रौढ़  १९५५-५६  में  इन  परियोजनाओं  पर  कितनी  धन-राशि  व्यय
 की

 गई
 ?

 सोलह
 | t faratr  उपमंत्री  ष्ह्  एल०  शो सालो )

 लगभग  ५००  |

 RATT,  ब्रम्बन  कोठरी  गोदान  ear कुरनूल  परियोजना  जिसक  केन्द्र
 कौर  परला  में  हैं  ।

 जानकारी एकत्र  की  जा  रही  है  सौर  यथा-सम्भव  की  कर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी

 श्री  गार्डिलिंगल गौड  :  सामुदायिक  परियोजनाओं  ौर  राष्टीय  विस्तार  सेवा  खंडो ंके  खर्च  का

 ब्योरा जिला  विकास  समितियों  के  समक्ष  रखा  जाता  हैं  जिनसे  संसद  सदस्यों  को  सम्बद्ध  नहीं  किया

 गया  है
 झर

 यह  पता  नहीं  चलता  हैँ  कि  यह  राशियां  परियोजना झर ों  में  कैसे  व्यय  की  जाती  क्या
 सरकार

 किसी  ऐसे  तरीके  के  बारे  में
 विचार कर  रही  हे  जिसके  द्वारा  वह  संसद्‌  सदस्यों  का  सहयोग  भी  प्राप्त

 कर  सकें  ?

 डा०  क  एल ०  श्री साली  :  इन  परियोजनाओं का  संचालन  समाज  कल्याण  बोर्ड  द्वारा  किया

 जाता  हैं  ait  इनका  सामुदायिक परियोजना  प्रशासन  अथवा  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  द्वारा  संगठित

 परियोजनाओं  से  कोई  प्रत्यक्ष  सम्बन्ध  नहीं  हैं  ।  परियोजना  परिपालन  समितियाँ  इन  परियोजनाओं  की

 देख-भाल  करती  हैं  ।

 श्री  गाडिलिंगस गोड़  :  जबकि  करोड़ों  रुपये  खर्चे  किये  जा  रहे  हैऔर  गैर-सरकारी  संस्थाओं

 को  चड़ीद  शन  राशियाँ
 मना  की

 जा  रहो  हैं  सरकार  ने
 यह

 देखने
 के

 लिये  कि  अनुदान
 के

 रूप  में  दी

 मूल
 अंग्रेजी में



 ११  ENE  मौखिक  उत्तर  २३३७

 गई  राशियों  का  इन  गैर-सरकारी  द्वारा  उचित  रूप  से  प्रयोग किया  जा  रहा  क्या  कार्यवाही

 की

 डा०  Fo  एल०  श्रीमाली  :  एक  परियोजना  परिपालन  समिति  बनाई  गई  जो  कि  राज्य

 समाज  कल्याण  बोर्ड  के  परामर्श  से  सारे  कार्यक्रम
 की

 देख  भाल  करती है

 श्री  गार्डियन  गौड़  :  सरकार  संसद्‌  सदस्यों  राज्य  विधान  मंडलों  के  सदस्यों  का  सहयोग

 प्राप्त  करने  के  बारे  में  क्यों  विचार  नहीं  करती  हैं
 ?

 श्रिया  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  सरकार  को  लिखें
 ।

 यह  तो  एक  सुझाव  है  ।

 रामा  राव
 :

 इन  परियोजनाओं  को  कब  तक  वित्त  दिया  जायेगा  ।  क्या  तीन  वर्ष  के  GRA

 यह  बन्द  कर  दिया  जायेगा  या  जारी  रखा
 जायेगा  ?

 डा०  क्‌०  एल०  श्रीमाली  :  उन्हें  आगामी  पंचवर्षीय  योजना  में  जारी  रखा  जायेगा  ।

 को  बूबराघस्वामी
 :

 क्या  यह  सच  है  कि  यह  समाज  कल्याण  बोझ  पर  नगरों  कस्बों  की  कुछ

 फैशनपरस्त महिलाओं  ने  अपना  एकाधिकार  जमाया  ठुकरा  बतौर  ग्रामों  के  लिये  वे  कोई  उपयोगी  कार्य

 नहीं  कर  रही
 क्‌०  श्रीमाली

 :
 फैशनपरस्त  महिलायें  भी  उपयोगी  कार्य  और  सेवा  कर  सकती  हैं  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रदान  संख्या  २१५७  भ्रनुपस्थित |

 रामा  राव
 :

 क्या  मैं  प्रदान  संख्या  २१३८  पूछ  सकता  हूँ
 ?

 प्रभी  समय  है  ।

 महोदय
 :

 किसी  को  afar  नहीं  किया  गया  है  ।  जो  माननीय  सदस्य  उपस्थित  नहीं

 थे  वे  खड़े  हो  कर  बता  सकते  हैं  कि  वें  कौन  सा  प्रशन  पूछना  चाहते हैं  ।

 श्री भक्त ददन भक्त  ददन  २१२६  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  माननीय  सदस्य  प्राधिकृत  हैं
 ?

 श्री  भक्त  दर्दान
 :

 मुझे  सामान्य  प्राधिकार  प्राप्त  है  ।

 श्री  सी०  डी०  पाँडे
 :

 मुझे  संख्या  २१५२  की  भ्रूण  है
 ?

 महोदय
 :  मैं  जानता हूँ

 कि  श्री  जोशी
 ने

 श्री  भक्त  दर्शन
 को  प्राधिकार दिया  था

 प्राधिकार  पत्र  यहाँ  रखा  गया  था  ।

 श्री  त्यागी
 :

 उनका  कहना  है  कि  उन्हें  स्थायी  प्रतिपक्षी  दी  गई  है  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 कोई  बात  नहीं
 |

 यह  निर्णय  मुझे  करना  है  कि  ae  स्थायी  है  या  नहीं
 ।

 Tat  ए०  एम०  थामस
 :

 माननीय  मंत्री  उत्तर  देने  से  मुंह  क्यों  चुराते  हैं
 ?

 श्रिया  महोदय
 :

 अरब  श्री  भक्त  दर्शन  प्रदान  संख्या  २१२६  पूछें ।

 सहायक विमान  बल  ह

 1*२१२६.  aft  भक्त  दर्शन  कृपाचार्य  जोशी  की  श्रोर से  )
 :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि

 १९५५  में  सहायक  विमान  बल  cease  में  भर्ती  के  लिये  कुल  कितने  भ्रावेदन  पत्र  प्राप्त
 प्रौढ़

 चुने  गये  व्यक्तियों की  कुल  संख्या  ?

 मूल  अंग्रेजी  में

 591.50--2



 र३३८  मौखिक  उत्तर  ११  ceo

 929 प्रतिरक्षा  संगीत  मंत्री  त्यागी )
 :  yet)

 २०

 श्री  भक्त  दर्शन :  जो  लक्ष्य
 निर्धारित

 गया  था  क्या वह  इस  संख्या  पूरा  हो  जाता  है

 श्र  तो  उस  लक्ष्य  को  पुरा  करने  के  लिये  क्या  कदम  उठाये  जा  रहे  हैं
 ?

 श्री  त्यागी  :  यह  निश्चय  किया  गया  था  कि  यह  स्क्वैश  बम्बई  शर  इन
 तीन

 जगहों  पर  कायम  किया  जायेगा  ।  जो अंक मैं  ने  दिये  वे  दिल्‍ली  की  बाबत  हैं  ।

 श्री  एस०  ato  राम स्वामी  :  कया  मैं  प्राथना  कर  सकता  हं  कि  प्रत  संख्या  २१२८  का  उत्तर

 दिया  जाये  ?  मैं  माननीय  मंत्री  से  एक  अनुपूरक  प्रश्न  पूछना  चाहता  हूं
 ।

 महोदय
 :

 इसका  उत्तर  दिया  जा  चुका  है  ।  माननीय  सदस्य  उस  समय  उपस्थित  नहीं

 मैं  क्या  कर  सकता  हूँ
 ?

 ख़ादिम जाति  क्षेत्र

 Pee.  श्री  शिवमूर्ति  स्वामी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 क्या  पूर्वी  भारत  के  श्रांदिम  जाति  के  मुखियों  ने  हाल  ही  में  नई  दिल्‍ली  में  प्रधान  मंत्री  से

 कात  की  थी  कौर  राज्य  विधान-सभा  अ्रौर  संसद्‌  में  ख़ादिम  जाति  क्षेत्रों  को  अधिक  प्रतिनिधित्व दिये
 जाने

 पर  आग्रह  किया  कौर

 यदि  तो  इंस  सम्बन्ध  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय
 में

 मंत्री
 :

 कौर
 इस  मामले की  जाँच  की

 गई थी  कौर  यह  निर्णय  किया  गया  कि  उनको  ates  प्रतिनिधित्व  देने  के  लिये  संविधान  में  संशोधन

 करने  का  कोई  आ्रौचित्य  नहीं  था  ।

 श्री  दिवस्पति  स्वामी  :
 क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  श्रादिस  जनों  में  व्याप्त  संतोष

 को  ध्यान
 में

 रखते  हुए  क्या  इस  प्रश्न
 पर

 सरकार  द्वारा  पुनः
 विचारे

 किया
 जायेगा

 कौर  उन्हें  उचित
 प्रतिनिधित्व  दिया

 जायेगा ?

 शो  दातार
 :

 यह  प्रशन  असंतोष  का  नहीं है  ।  है  उन्हें  समुचित  प्रतिनिधित्व  देने  का  ।  संविधान

 के  भ्रनुच्छेद  ३३२  के  खंड
 ४

 के  उन्हें
 १४

 स्थान  प्राप्त
 करने

 का
 अधिकार  था

 ।
 वास्तव

 में

 उन्हें  १७  स्थान  दिये  गये  हैं
 ।

 श्र  वह  कुल  मिलाकर  २९६  स्थानों की  माँग  कर  रहे  हैं
 ।

 tzto  रामा  राव  :  में  प्रतिरोध  करता  हूँ  कि  wet  संख्या  २१३८  का  उत्तर  दिया  जाये  ।  मुझे  कोई

 प्राधिकार  नहीं  दिया  गया  किन्तु  मेरा  आप  से  अनुरोध  हैं  कि  कृपा  कर  के  इस  प्रदान  का  उत्तर  दिये

 जाने  की  waar  दें  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :  सभी  के  समाप्त  हो  जाने  पर  में  इस  बात  पर  विचार करूँगा  |

 श्री  चट्टोपाध्याय
 :

 क्या  में  प्रदान  संख्या  २१५२  का  उत्तर  प्राप्त  कर  सकता  हूँ
 ?

 मेरे  पास  सामान्य

 या  विशिष्ट  कोई  प्राधिकार नहीं  हैं  ।

 tat  सी०  डी०  पांडे
 :

 मुझे  भी  उक्त  प्रदान  में  दिलचस्पी  है  ।

 ए०  काले
 :

 क्या  में  अनुरोध  कर  सकती  हूँ  कि  प्रश्न  संख्या  २१४१
 का  उत्तर  दिया  जाये  ?

 महोदय
 :

 पहलें  मुझे  उन  माननीय  सदस्यों  को  मौका  देने  दीजिये  जो
 उनके

 प्रश्न  जब

 यहां  पूछे  गये  थे  तब  अनुपस्थित
 शे

 किन्तु  अबर  उपस्थित  हैं
 ।

 इसके  बाद  मैं  अन्य  माननीय
 सदस्यों

 को
 प्रदान

 पूछने  का  अवसर  दूंगा  ।,

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बुनियादी  wit  प्राथमिक  सकला

 1*२१४४५.  श्री  मादिया  गौडा  :  कया  दिक्षा  मंत्रो  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 )  प्रत्येक  राज्य  में  PEYY—-UE  में  नये  खोले  गये  बुनियादी स्कूलों  की  प्रो  ऐसे  प्राथमिक  स्कूलों

 की  जिन्हें  कि  बुनियादी  स्कूलों  में  परिवर्तित  किया  गया  संख्या  क्या  हो

 PEYY—VE  में
 जिन  शिक्षको ंने  बुनियादी दिक्षा  में  अपना  प्रशिक्षण  पूर्ण  कर  लिया  हैं  उनकी

 संख्या  कितनी  है
 ?

 उपमंत्री  Fo  एल०  श्रीमाली )  इस  मामले  का  सम्बन्ध  मुख्यत

 राज्य  सरकारी  से

 श्री  मादिया  गौडा
 :  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  यद्यपि  केन्द्रीय  सरकार  राज्य  सरकारों  को  इस

 प्रयोजन  के  लिये  झ्रनुदान  दे  रही  है  तथापि  कया  उसे  राज्यों  से
 पर्याप्त  शानदारी  जार  महीं  हॉकी

 के०  एल०  श्रीमाली :
 जो  जानकारी  माननीय  प्राप्त  करना  चाहते हू ंहूँ  ag  वर्ष

 ZEYY-UE  के  बारे  में  |  हमें  प्रभी  तक  राज्य  सरकारों  से  विवरण  प्राप्त  नहीं  हए  हैं  ।

 रासा  राव  श्रीमान  एक  औचित्य  प्रश्न  के  सम्बन्ध में  मेरा  निवेदन हे  कि  प्रश्न  की  अनाप

 स्वीकार  किया  है  |  किन्तु  माननीय  मंत्री  कहते  हें  कि  वह  एक  फंसा  sea  है  जिसका  सम्बन्ध  राज्य

 सरकार  से  हैं  ।  यही  प्रवान  उत्तर  है  जो  उन्होंने  दिया  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 यद्यपि  ऐसे  हजारों  seat  की  कौर  भी  मेरा  ध्यान  श्रावित  किया  जाता है

 तथापि  एक-दो  द्र श्रदन ् छट  जाते  हैं  सनौर  सभा  में  प्रस्तुत  कर  दिये  जाते  हैं  मुझे  भी  यह  अधिकार  होना

 चाहियें  कि  जब  कभी  मेरा  ध्यान  ऐसे  wet  की  कौर  आकर्षित किया  जायें  तो  मैं  उसे  भूतलक्षी  प्रभाव

 से  भ्र स्वीकृत  कर  सकूं  |

 श्री  परन्तु
 :

 कया  में  जात  सकता  हूँ  कि  बया  सरकार  ने  उन  शिक्षकों

 क॑
 जिन्होंने  बुनियादी

 शिक्षा में  प्रशिक्षण  प्राप्त  कर  लिया  कोई वेतन  क्रम  निर्धारित  किये हैं  और  तो  क्या  उन  वेतन

 क्रमों  का  सभी  राज्यों  द्वारा  पालन  नहीं  किया  जा  रहा  &  ?

 क०  एल०  श्रीमाली  :  केन्द्रीय  सरकार  के  वेतन  क्रम  प्रौढ़  यह र  भी  सच  है  कि  सभी

 राज्य  सरकारों  द्वारा  इन  वेतनक्रमों  के  अनुसार  शिक्षकों
 को

 वेतन  नहीं  दिया  जा  रहा  है
 ।

 किन्तु
 नेता

 करता  हूँ  कि  माननीय  सदस्य  इस  बात  को  समझते  हें  कि  यह  उत्तरदायित्व  राज्य  सरकार  का  |

 श्री  केशव  भ्रय्यंगार  :  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  यह  सच  है  कि  कई  राज्य  सरकारो ंको  इन

 नियाज़ी  स्कूलों  में  कोई  विश्वास  नहीं  भ्र ौर  इसलिये वह  अपने  राज्यों में  इन  बुनियादी  स्कूलों को  बढ़ाव

 देने  के  लिये  तेयार  नहीं  हैं
 ?

 Fo  एल०  श्रीमाली  :  यह  सच  नहीं  है  ।  केन्द्रीय  मंत्रणा  बोर्ड  में  इस  प्रश्न
 पर  अनेक

 बार  चर्चा  की  गई  गौर  सव  सम्मति  से  यह  स्वीकार  किया  गया है  कि  राष्ट्रीय  fet  का  ढाँचा

 बुनियादी  दिक्षा  होंगी  ।

 पी०  सो  ०  बोस  :  क्या  में  ग्रनुरोध  कर  सकता  हूँ  कि  प्रश्न  संख्या  २१३५  का  उत्तर  दिया  जाये
 ?

 महोदय  :  में  इस  को  बाद  में  लंगा  ।

 मोटर  गाड़ो  के  नीचे  के  ढांचों  का  आयत

 1*२१४६.  सरकार  इकबाल  सिंह :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री

 यह  वहा

 की  कृपा  करेंगे  कि  :

 म

 में  झ्रायतित  मोटर  गाड़ी  के  नीचे के  ढांचों  की  कल  संख्या
 क्या

 अर

 faa  wist में
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 का  मूल्य  लगभग  कितना  है

 रप  रक्षा  संगठन  मंत्री  कोई  नहीं  |

 प्रश्न  उत्पन्न नहीं  होता  ।

 इकबाल  सिंह  :  व्या  में  जान  सकता  हूँ  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  को  Wafer  मोटर  गाड़ियों

 iz  मालवाहक  तर्कों  के  नीचें  के  ढांचों  कं  मामलें  में  प्रात्मनिर्भरता  प्राप्त  करने  की  कोई  प्रस्थापना  हैं

 त्यागी
 :
 माननीय

 सदस्य  के  प्रदान
 का  सम्बन्ध  PEXLY—UG  में

 रायात
 किये  गये  मोटर

 गाड़ी

 के  नीचे  के  ढाँचों  की  संख्या  से  हैं  कौर  हमरे  कोई  नहीं  किया  हैं
 ।

 में  नहीं
 जानता

 कि  इस
 प्रदान

 के  बारे  में  क्या  अनुपूरक  प्रीत  पूछे  जा  सकते हैं  ।

 इकबाल  सिंह  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  चूंकि  हम  aes  प्रतिरक्षा बलों
 के

 लिये

 वाहक  ट्रकों  का  आयात  नहों  कर  रहे  हैं  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय को  अपेक्षित  मोटर  वाहनों  मालवाहक

 ट्रकों  प्रौढ़  मीटर
 लारियों के  मामलें  में  प्राप्त  निर्भरता  प्राप्त  करने  के  सम्बन्ध  में  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 में  कोई  प्रस्ताव  हैं  ?

 श्री  त्यागी  :  माननीय  सदस्य
 का  यह  प्रशन  मुख्य  प्रश्न  की  सीमा  से  बाहर  है  ।  किन्तु  चूंकि  श्रापनें

 OCC नभ  कड  7.0
 इसकी  अनुज्ञा  दी  हे  इसलिये में

 श्रिया  महोदय  :  माननीय  मंत्री  यह  कह  सकते  हैं  कि  वाहनों  का  कोई  आयात  नहीं

 किय  गया  &  क्योंकि  उनको  यहीं  बनाने  का  उपबन्ध  किया  गया  है  |

 फ्री  त्यागी  :  उनके  sare  न  किये  जाने  का  के  यही एक  कारण  नहीं  है  किन्तु  उस  वाम

 करने  की  कोई  शभ्रावइ्यकता  ही  नहीं  थी  |

 महोदय :  स्पष्ट हैं  कि  माननीय  सदस्य  सरदार  इकबाल  सिंह  को  कोई  प्रश्न  नहीं

 पुराना है

 वायुसेना  प्रतिरक्षा  रिज

 1*२१४८.  श्री भक्त  दर्शन  कृष्णा चाय  जोशी की  कौर  से  )  :  क्या  प्रतिरक्षा मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या
 सरकार

 ने
 रक्षित

 सहायक  वायुसेना  PEXE  के  प्रस्तुत  वायुसेना

 प्रतिरक्षा  रिजर्व  में  कर्मचारियों  का  पंजीयन  प्रारम्भ  कर  दिया  र

 यदि
 तो

 wa  तक  कितने  व्यक्तियों  को  पंजीबद्ध  किया  गया  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )  कौर  पंजीयन के  लिये  भ्रावेदनपत्र प्राप्त  किये

 जा  रहे  हैं  |  आवेदनपत्रों  की  जाँच  करने  के  बाद  पंजीयन  किया  जायेगा  |

 श्री  भक्त  दीवान  :  जिन  लोगों  को  रिवेंज में  भेजा जा  रहा  है  उनको  किन  शर्तों  पर  भेजा जा

 ?  क्या  इन  पर  वही  शत  ध्  होंगी  जी  कि  साधारण  पैदल  सेना  के  लिये  लाग  होती

 श्री  त्यागी  यह  रजब  पार्लियामेंट  )  के  ऐक्ट  (  प्रीमियम )  के  मुताबिक बनाया  जा  रहा

 है  जिसमें  कहा  गया  था  कि  जो
 जो  लोग

 हवाई  जहाज़
 को  उड़ानें की

 कौर  ग्राउंड वर्क  की

 कंदन  रखते  हैं  उन  तमाम  को  कम्पतस्सरीली रजिस्टर  पंजीबद्ध  )  किया  जायेगा

 उस  कानन  के  मुताबिक  सब
 को

 एक  निश्चित  तिथि  पर  aol  पनी  खबर  देनी  पड़ती  है  ।  उनकी

 सेशन्स  )
 गई  हैं  श्र  वह  रजिस्टर  होंगी

 ।
 जब  जरूरत  होगी  तब  उनको  बुलाया  जायेगा

 अन्यथा
 जहाँ  वह  काम  कर  रहे  हैं  वहीं  काम  करते  रहेंगे

 |
 eo

 मूल  sist में
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 भक्त  दर्शन  fora में  इनको  रि  भत्ता  दिया  जायेगा  क्या  यह  निश्चित  किया  गया  है
 ?

 श्री
 त्यागी

 :  अभी यह
 ag  मामला  तै  नहीं  हुजरा  है  ।

 श्री  डी०  ato  पांडे
 :  क्या  में  प्रार्थना  कर  सकता  हूँ  कि  प्रदान  संख्या  २१५२  का  उत्तर  दिया  जाये

 ?

 महोदय  :  इस  कम  की  समाप्ति  के  बाद  में  उसे  लंगा  |

 चन ेक  पत्थर क  निक्षेप

 1*२१४५४,  सरदार  इकबाल  सिंह  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह

 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 कया  पंजाब  में  चूने  के  पत्थर  के  ऐसे  निक्षेप  पाये  गये  हैं  जिनसे  कि  उंची  किस्म  का  सीमेन्ट

 बनाया जा  सकता  हे  श्र

 यदि  तो  कितनी  मात्रा  के  उपलब्ध  हो  सकने  की  संभावना  है
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  ste  उपलब्ध  जानकारी  देने
 वाला  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  भ्रनुबन्ध  संख्या  ३

 इकबाल  सिह  क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  क्या  पंजाब  में  शिवालिक  पहाड़ी  क्षेत्र  में  सी मेंन्स

 बनाने  योग्य  चने  के  पत्थर  की  उपलब्धि  की  जानकारी  प्राप्त  करने  के  लिये  उक्त  क्षत्र  का  सर्वेक्षण  करने

 का  श्रीराम  पंजाब  सरकार ने  केन्द्रीय  सरकार से  किया  है  ?

 श्री  के०  डी०  मालवीय  कुछ  क्षेत्रों  का  तव क्षण  करने  के  सम्बध  में  पंजाब  सरकार  से  कुछ  सुझाव

 प्राप्ति हुए  हैं
 ।

 मेरे  पास  उन  क्षेत्रों  के  नामों  की  सूची  यहाँ  नहीं  है  ।  किन्तु  उन  सभी  सुझावों  पर  हम  विचार

 कर  रह  हं  ।

 विज्ञान  मंदिर

 1*२१४५४५.  श्री  मीडिया  गौडा  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  और  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि

 विज्ञान  मन्दिरों  शर  सामदायिक  परियोजना  केन्द्रों  प्रिया  समाज  शिक्षा  केन्द्रों  में  क्या

 अतर हू

 इन  विज्ञान  मंदिरों  में  से  प्रत्येक का  प्रधान  अधिकारी  कौन  होगा  तथा  उसकी  कौर

 प्रशिक्षण  क्या  होगा

 क्या  इस  मामले  के  सम्बन्ध  में  परामर्श  देने  के  लिये  कोई  समिति  गठित  की  गई  झ

 यदि  तो  उसके  सदस्यों  के  नाम  क्या  हैं
 ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०  डी०  से  भ्रपेक्षित  जानकारी  देने

 वाला  एक  विवरण
 लोक-सभा पटल  पर  रखा  जाता  हैं

 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १३,  श्रनुबन्थ  संख्या  ४

 शी  सादिया  गौडा  :
 क्या  में  जान  सकता  हूँ  कि  समूचा  देश  कितने  वर्षों

 में
 विज्ञान  मन्दिर  योजना

 के
 अन्तर्गत  a  जायेगा  ?

 श्री
 के०

 डी०  मालवीय
 :  न»  पांच  वर्षों में  १२०  विज्ञान  मंदिरों  की  स्थापना  करने

 की  हमारी

 एक  योजना  है
 ।

 यदि  योजना
 सफल  होती  wie  हम  उससे  लाभान्वित  होते  तो

 निर्णय
 ही

 तृतीय
 *

 पंचवर्षीय  योजना  में
 =  alls

 fear  मादा  स्थापित  करेंगे  |

 मल  sac में
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 tet  सादिया गौडा  :  क्या  मै  जान  सकता  हूं  कि  wa  तक  कितने  विज्ञान  मंदिर  खोले  गये  है

 शर  ag  किन  स्थानों  में  खोले  गये  हूं
 ?

 tat  के०  डो०  तीन  खोले  गये  हैं शरर  खोले  जा  रहे  हैं  ।  अरब  तक  खोले  गये  तीन

 विज्ञान  मंदिरों  में  एक  दिल्‍ली  के  निकट  कापासेरा  में  दूसरा  मद्रास के
 निकट

 है  प्रौढ़  तीसरा  उत्तर

 प्रदेश  में  जहां  तक  खोले  जाने  वाले  दो  विज्ञान
 मंदिरों

 का  सम्बन्ध  एक  कोयम्बटूर  में  होगा  तथा  दूसरा

 न्नावनकोंर-कोचीन  में  |

 थ्रो  खूब  राव  स्वामी  :  क्या  में  मद्रास  राज्य  के  उस  TaTT  का  नाम  1  दी  दि  सकता  हूं  जहां  एक  विज्ञान

 मंदिर  खोला  गया  है  ?

 श्री  कण  डी०  मालवीय  :  उस  स्थान  का नाम  मुझे इस  समय  स्मरण  नहीं  है  |

 अध्यक्ष  महोदय  प्रदान  काल  समाप्त  हो  गया है  |

 fat  चट्टोपाध्याय
 :

 में  ग्रुप  से  भ्रनुरोध  कर  सकता  हूं  कि
 प्रदान  संख्या  २१५२  का

 उत्तर  दिया

 जाये  |  वह एक  महत्वपूर्ण  प्रदान  है  कौर  उसका  सम्बन्ध  स्वर्ण  से  है  |

 महोदय  :  मुझे  खेद  है
 ।

 प्रश्नकाल  समाप्त  हो  गया  है  |

 प्रश्नों  के  लिखित  उत्तर

 केन्द्रीय  feat  पुलिस  अधिकारी

 1*२१९७.  चौधरी  मुहम्मद  शफ़ी  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कपा  करेंगे  कि  :

 सरकार  द्वारा  १  PEAY  से  ३१  १६५६  तक  देश  के  केन्द्रीय  fas
 पुलिस

 &  जिन  अधिकारियों  के  विरुद्ध  श्रानुशासिक  कार्यवाही  की  गई  हैं  उनकी  संख्या  कितनी

 श्रानुशासिक  कार्यवाही  किये  जाने  के  क्यां  कारण  x

 ऐसे  कितने  मामले  इस  समय  लम्बित  हूं  ?

 1  गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  से
 जानकारी  एकत्रित  की  जा  रही  है

 झर  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी  ।

 बिहार  में  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं

 1२१३२.  श्री  एम०  इस्लामुद्दीन  :  क्या  ग्वाला  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे  कि  बिहार  राज्य

 में  वर्ष  १६५५-५६  में  खोली  गई  कल्याण  विस्तार  परियोजनाओं  की  संख्या  क्या  है  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Fo  :  बारह  |

 अनुसूचित  ख़ादिम  जातियो  के  लिये  बस्तियां

 1२१३४.  श्री
 :  कया  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  नीलगिरी  जिले  में  शरर  मदुरा  जिले  के  कोडाईकनाल  तालुक  में  भ्रनुसूचित  ख़ादिम

 जातियों  के  लिये  बस्तियाँ  की  कोई  योजना  कौर

 (a)  यदि
 तो  इस  योजना  का

 ब्यौरा
 क्या  है

 ?

 मूल  अंग्रेजी  में
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 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  )  जी हां  ।  नीलगिरी  जिले  में  अनुसूचित afer

 जातियों  क  लिय  बस्तियां  बसाने की  कुछ  योजनाएं  हैं  ।  मदुरा  जिले  कोई  अनुचित  जातियां

 नहीं हूं  ।

 नीलगिरी  जिलें  में  श्रीसीता  ख़ादिम  जातियों  के  लिये  प्रस्तावित  योजनायें  का  ब्योरा  दिखाने

 वाला
 एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  १३,  अनुबन्ध  संख्या ५  |

 त्रिपुरा  में  कोयले  को  खान

 T*293y  श्री  बीरन  दत्त थक
 क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की

 कृपा  करेंगे  कि

 क्या  त्रिपुरा  की  कोयले  की  खान  को  चाल  करने  के  लिये  कोई  कार्यवाही की  गई

 यदि  तो
 aa

 तक  क्या  प्रगति  हुई  छः

 काम  वहां  किस  द्वारा  शरू  किया  गया

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  के०डी०  मालवीय  से  et  तक  त्रिपुरा में  कोयल

 की  कोई  निक्षेप  नहीं  पाये  गय  हैं  ।  लिग्नाइट  की  दो  पतली  तहों  का  पता  लगाया गया  हैऔर  भारत के

 भतत्वीय  स्वर्ण  विभाग  हारा  इन  को  जाँच  की  जा  रही  है  ।

 को  आदिम  जाति  भाषा

 1२१३६.  श्री  area  देव  :  क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  a कपा  करेंगे

 क्या  Peye—  में  त्रिपुरा  की  भ्रान्ति  जाति  भाषा  को  विकसित करने  के  लिये  कोई  धन

 सारि

 आवंटित  की  गई

 यदि  तो  कितनी  धन  राशि  आवंटित  की  गई  ak

 यह  धन  कैसे  व्यय  किया  जायगा  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  Fo  एल०  श्रीमाली  नही ं|

 कौर  उत्पन्न नहीं  होते  ।

 तेल  कम्पनी

 1*२१३८,  श्री  अमजद  welt  :  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे  कि  क्या  श्रीराम  में  तेल  की  खोज  करने  के  लिये  रूपी  कम्पनी  बनाने  के  साथ  में  भारत

 सरकार  कौर  श्रीराम  घायल  कम्पनी  के  बीच  जो  बातचीत  हुई  थी  उसमें  ara  सरकार  भी

 प्रतिनिधि  थी  ?

 प्राकृतिक  संसाधन  मंत्री  कठ  डी०  जी  इरादा ae  था
 कि

 जब  कुछ
 प्रारम्भिक  मामले तय  हो  तब  श्रीराम  सरकार  को  इस  बातचीत  सै  सम्बद्ध  किया  जाये

 त्रावणकोर-कोचीन  क  मछुवे

 TARR  vo.
 श्री  वी०

 पी०
 नायर :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगें

 कि  :

 )  क्या यह  सच  हैं  कि  त्रावणकोर-कोचीन
 समुद्र

 तट  के
 neat

 राज्य  में  सबसे  कसम

 शिक्षित

 यदि  तो  इसके  gk

 मल  अ्रंग्रेजी  में
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 कया  यह  भी  सच  है  कि  तटीय  ग्रामों  में
 जहां

 मेवों की  बहु  संख्या  सफाई  की  हालत

 बहुत  खराब  है
 ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  नहीं

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 जानकारी  इकट्ठी  की  जा  रही  सभा  पटल  पर  रख  दी  जायगी  |

 विदेशों  में  भारतीय  मिद्वान

 २१४१  थ्रो  इब्राहीम  :  क्या  शिक्षा  मंत्री यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विदेशो ंमें  हमारे  मिशन  उन  निजी  भारतीय  विद्यार्थियों  को  जो  वहां  पढ़ने  जाते हैं

 क्या  ame  देते

 ऐसे  विद्यार्थियों के  कल्याण  के  लिये  भारत  संरकार  द्वारा  किस  प्रकार  की  सहायता दी

 जाती है

 दिक्षा  उपमंत्री  Fo  एल०  श्रीमाली )  ate  जानकारी  देने  वाला  एक

 रण  सभा-पटल पर  रखा  जाता  है  ।  |  देखिये  परिशिष्ट  १३,  श्रीनुबन्ब  संख्या  ]

 उडन  तश्तरियां

 1*२१४७.  चौधरी  मुहम्मद  काफी  :  कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  वैज्ञानिक  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने

 की  कृपा  करेंगे कि  :

 करनी  उड़न  तश्तरियां देखी १  १९५५ से  ३०  १९४५६  तक  भारत  में  कि

 गई

 उन  स्थानों क  नाम  क्या  हैं  भ्र ौर  प्रत्येक तश्तरी  कितनी  देर  तक  दिखाई देती  कौर

 कया  उन  देशों  का  पता  लगाया  गया  जहां  से  ये  झाई  थीं
 ?

 प्राकृतिक  dara  मंत्री  थीं  डी०  :
 से  सरकार को  इस  विषय  में

 कोई  प्रघिकृत  जानकारी प्राप्त  नहीं  है  ।

 सोना

 1*२१४५२-  श्री  इन्ना होम  क्या  प्राकृतिक  संसाधन  शार  वैज्ञानिक  गुणा  मंत्रो  यह  बताने  को

 कृपा क  रंग कि

 geuY  में  भारत  में  कितना  स्वर्ग  निकाला  गया

 उत्पादन  में  कमी  होने  के  क्या  कारण  हैं
 ?

 संसाधन  मंत्रो  Fo  डी०  मालवीय )  )  अस्थायी  अनुमानों के  १९  XX

 में  भारत में  २११४६२  स्वर्ण  निकाला  गया  ।

 बताया  गया  है
 कि

 उत्पादन  में  कमी  हो  जाने  के  वास्तविक कारण  मालम  नहीं  हैं  ।  सम्भवत

 इस  कमी  के  कारण  खानों  की  अधिक  उदास  की  श्रमिकों की  कम  उत्पादन  क्षमता

 उत्पादन  व्यय  में  वृद्धि  कोलार  की  स्वर्ण  की  चार  खानों  में  एक  का  जलाई  १९५३  से  बन्द कर

 दिया  जाना  हैं  ।

 अंग्रेजी में में
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 1 * २१५४७.  सरदार  इकबाल  fag  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYV—UY  और  १९४५-५६  अ्रनुमान  तैयार  किये  बिना  wie  cfarea  मंजरी  के

 बिना  कितने  निर्माण  कार्य  आरम्भ  किये

 क्या  यह  निर्माण  कार्य  समय  पर  समाप्त  हो  गये

 इस  प्रकार  की  अनियमितताओं  को  फिर  होने  से  रोकने  के  लिये  क्या  कार्यवाही की  गई  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  से
 यह  जानकारी  तुरन्त  उपलब्ध  नहीं  है

 और  इकट्ठी  की  रही  हैं  ।  इसे  यथासम्भव  शीघ्र  लोक-सभा  पटल  पर  रख  दिया  जायेगा  ।

 नाटक  गोष्ठी

 1१९६५.  श्री  राम  कृष्ण
 :

 क्या  दिक्षा  मंत्री  यह  बताने की  की  कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  सरकार को  geug aq  नाटक
 1 rwod  द्वारा की  गई  सिफ़ारिशें  प्राप्त हो  गई

 यदि  तो  इनका  ब्योरा  क्या  है  ?

 शिक्षा  उपमंत्री  कठ  Tao  :  जी  नहीं  ।  गोष्ठी  संगीत  नाटक  अकादमी

 द्वारा  आयोजित की  गई  थी

 seq  उत्पन्न  नहीं  होता
 ।

 aaa  सचिवालय

 1१६६६.  श्री०  पी०  त्रिपाठी  :  कया  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  कौर  योजना  के  केन्द्रीय

 सचिवालय  ait  इसके  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  श्रसिस्टैंटों  के  पदों  के  लिये  भ्रसिस्टैंटों  की  नियमित  अस्थायी

 बना  दी  गई

 उक्त  पदाली  के  गठन  के  लिये  order  कब  जारी  किये  गये

 उक्त  पदाली  कब  से  स्थापित  की  गई

 क्या  यह  सच है  कि  स्थायी  ate  भ्र स्थायी  श्रसिस्टैंटों  की  किसी  विशिष्ट  कार्यालय  या  मंत्रालय

 में  किन्हीं  विशिष्ट  पदों  पर  नियुक्ति  नहीं  की  गई  है  किन्तु  इस  बात  के  अनपेक्ष  कि  ये  पद  अस्थायी  हैं  या

 स्थायी  कौर  इन  पदों  पर  काम  करनें  वालें  व्यक्ति  या  स्थायी  अ्रसिस्टैंट्स  उन्हें  किसी  भी

 लय  या  मंत्रालय  में  उस  कार्यालय  या  मंत्रालय  में  पदों  की  अपेक्षित  संख्या  को  ध्यान  में  रख  कर  काम

 करने दिया  गया  ak

 (=)  यदि  तो  क्या  इस  बात  की  अनुमति  हैं  कि  एक  अस्थायी  अ्रसिस्टैंट  को  किसी  स्थायी  पद
 पर

 एक  स्थायी  अ्रसिस्टैंट  को  किसी  भ्र स्थायी
 पद

 पर  काम  करने  दिया  जाय
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :

 जी  हां

 नियमित  अस्थायी  संस्थापन के  गठन  के  लिए निदेशों  को  भ्रान्ति  रूप  दे  कर  PEXR

 में  जारी  किया  गया  था  ।

 १
 PRY

 हां  |
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 जी  हां  ।  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  की  श्रेणी
 ४

 के  पदों  की  स्थायी  संख्या  निश्चित  करने  में

 हमने  कुछ  ऐसे  ग्रुपो  को  ध्यान  में  रखा  हैं  जिनकी  मंजूरी  तो  अस्थायी were  पर  दी  गई  है

 किन्तु

 |

 जिनके  निश्चित  समय  तक  चालू  रहने  की  आशा  है
 ।

 स्थायी  कौर  अस्थायी  पदों  की  संख्या  प्रत्येक

 मंत्रालय/कार्यालय  के  संस्थापन में  मंजूर  किये  गये  पदों  की  संख्या  पर  निर्भर  है  कौर  केन्द्रीय  सचिवालय

 सेवा  के  श्रेणी  ४  में  स्थायीकरण  केन्द्रीय  OTATT  पर  उस  श्रेणी  के  पदों  की  स्थायी  संख्या  को  देखकर  किया

 जाता है  ।

 भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  प्रशिक्षण  सकल

 1१९६७.  श्री  क०  पी०  त्रिपाठी  :  कया  पह-क  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  भारतीय  प्रशासनिक  सेवा  प्रशिक्षण  दिल्‍ली  के  प्रिंसिपल  के  कार्यालय को  .  भारत

 सरकार  सचिवालय  का  एक  सम्बद्ध  कार्यालय  समझा  जाता

 यदि  हां  उस  कार्यालय  के  भर  कौन-कौन  से  पदों  को  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में  इस

 सेवा  के  गठन  के  समय  सम्मिलित  किया  गया  था

 इस  सेवा  के गठन  के  समय  इनमें  से  कौन  से  पद  अस्थायी  थे  तौर  कौन  से  शर

 उस  कार्यालय  के  कौन-कौन  सें  स्थायी  अस्थायी  पद  इस  समय  केर  सचिवालय  सेवा

 में  सम्मिलित हैं  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  जी  हां  |

 प्रशासनिक  पदाधिकारी  ३)  का  एक  पद  कौर  एक  सहायक  का  पद

 बाद  में  प्रशासनिक  पदाधिकारी  के  पद  को  केन्द्रीय  सचिवालय  की  श्रेणी  २  का  पद  बना  दिया

 गया  था  इसे  २५  2eue aq से  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  में
 सम्मिलित

 कर  दिया  गया

 दोनों  पद  अस्थायी हैं  ।

 जहां  तक  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  की  श्रेणी  १-४  तक  का  सम्बन्ध  स्थिति में  कोई  wea

 नहीं  झा

 री  ४  के  पदाधिकारी

 1१  RG. 2६८,  श्री  विभूति  मिश्र  :  क्यां  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  रस  कि
 ह

 क्या  नवम्बर  we  में  हुए  असिस्टैंट  ग्रेड  परीक्षा  के  परिणाम  घोषित  कर  दिये  गये  हैं

 नियुक्तियां  कर  दी  गई

 उनमें  से  कितने  व्यक्ति  नियुक्त  किये  गये

 नियुक्तियां  किस  सिद्धांत  के  भ्रनुसार  की  जाती  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री
 :  )  अभी  नहीं

 ।

 प्रदान  उत्पन्न  नहीं  होता
 |

 नियुक्तियां  उम्मेदवारों  की  योग्यता  कौर  उपलब्ध  रिक्तियों  की  संख्या
 को

 देख  कर  गुणों  के

 आधार  पर  की  जायेगी  ।  इस  परीक्षा  के  परिणामों  के  आधार  पर  १००  रिक्तियों  को  भरने  का  विचार

 है  इनमें  से  २५  भ्रनुसूचित  जातियों  भ्र ौर  waar  जातियों  के  उम्मीदवारों के  लिये

 सुरक्षित हैं  ।

 faa  aaa  में
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 प्रतिरक्षा  कमंचारियों  की  हड़ताल

 1१६६८.  श्री  राम  कृष्ण  :  कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि
 :

 कया  सरकार  को  अखिल  भारतीय  प्रतिरक्षा  कर्मचारी संघ
 प्रतिरक्षा  मंत्रालय

 की

 नीतिਂ के  विरुद्ध  २१  gays  से  हड़ताल  करने  की  सूचना  प्राप्त  हुई  सनौर

 यदि  तो  सरकार इस  सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  करने  का  विचार  करती  है  ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  :  नहीं  ।

 प्रश्न  उत्पन्न  नहीं  होता  ।

 श्रस्पृद्यता  निखारना

 1१६७०.  श्री  राम  कृष्ण  :
 क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे

 कि  :

 PEYY—¥E  में  पैप्सू  को  भ्र स्पृश्य ता निवारण  श्र  गन्दी  बस्तियों को  हटाने  के  प्रयोजन

 के  लिये  पूरक-पृथक  कितनी  धन  राशि  की  सहायता  दी  गई

 यह  राशि  किस  तरह  व्यय  की  गई

 क्या  कोई  राशि  बच  गई  है  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय
 में  मंत्रो  :  PEYY—VE A WT में  प्र स्पृश्य ता  निवारण  के  लिये

 पैप्सू  सरकार  को  RYo,o00  रुपये  की  मंजूरी दी  गई  थी  |  गन्दी  बस्तियां हटाने  के  लिये  दी  गई  सहायता

 के  सम्बन्ध  में
 जानकारी

 इकट्ठी
 की

 जा  रही  है
 नौ  यथासमय सभा  पटल  पर  रख  दी  जायेगी

 यह  जानकारी इकट्ठी  की  जा  रही  है  कौर  यथासमय  सभा  पटल  पर  रख
 दी

 जायेगी
 ॥

 राष्ट्रीय  नमना  सर्वेक्षण

 1१९७१. श्री  राम  कृष्ण
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  पैप्सू  के  उन  ग्रामों की  संख्या  शौर  नाम॑
 बताने

 की  कृपा  करेंगे
 जिन्हें  राष्ट्रीय  नमूना  सर्वेक्षण  कार्यक्रम  के  दसवें  दौर  के  लिये  चुना  गया  है

 ?

 वित्त  मंत्री  सी०  डी०  :  राष्ट्रीय नमूना  सर्वेक्षण  कार्यक्रम के  दसवें  (  चालू
 )

 ८६

 दौर  के  लिये  पैप्सू  में  कुछ  ७६  ग्राम  चुने  गये  हैं  ।

 इन  ग्रामों के  नाम  दिखाने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखा  जाता  है  |  देखिये  परिशिष्ट

 १३,  अनुबन्ध  संख्या  ७  |

 छावनियां

 R92. MY Waa aay: को  भक्त  दर्शन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 विभाजन  के  समय  कितनी  छावनियां  भारत  संघ  के  हिस्स  में

 किन  स्थानों  पर  स्वतन्त्रता  के  बाद  नई  छावनियां  स्थापित  की  कौर

 किन  स्थानों  पर  नई  छावनियां  स्थापित  करने  का  विचार  है  ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :  ४७  |

 देश
 की

 स्वतन्त्रता  के  बाद  कोई  नई  छावनी  नहीं  स्थापित
 की

 गई  ह  ।  किन्तु  भारत  सरकार

 ने  सन  १९५४ प्रौर  rey  में  बादामी  बाग  तथा  मोरार  छावनियों  के  का  काम  सम्बन्धित
 राज्य  सरकारों  से  संभाल  लिया

 इस  समय  कोई

 मूल  dash  में
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 1१९७३  श्री  एस०
 सी०  सामंत

 :  कया
 शिक्षा

 मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि  :

 ~

 क्या  फ्रांस  मार्सेल  में  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  की  विद्युत  गति
 ग

 ”
 में  भारत  के

 निधि

 कया  यह  सच  है  कि  भारत  में  यौगिक  अभ्यास  मे  की  विद्युत  गति
 पर

 एक  पत्र

 वहाँ  प्रस्तुत  किया  गया

 यदि  हाँ  तो  वह  किसने  प्रस्तुत  किया

 सम्मेलन में  विख्यात  वैज्ञानिकों  ने  इस  पत्र  का  किस  प्रकार  स्वागत  श्र

 क्या  ध्यानावस्था  कौर  समाधि  की  स्थिति  में  हृदय  प्रौर  पेशियों  के  बहु  बिन्दु  रेख
 भारत  की  प्रयोगशालाओं में  से  किसी  में  अभिलिखित  किये  गये  हैं  ?

 दिक्षा  उपमंत्री  के०  एल०  :
 श्रीमान्‌

 ।

 हाँ  श्रीमान्‌ ।

 )  कलकत्ता  विश्वविद्यालय  के  शरीर  विज्ञान  के  प्राध्यापक  डा०  एन ०  एन०  दास  |

 ऐसा  समाचार  है  कि  इस  का  खूब  स्वागत  हुमा  है  |

 इसका  अध्ययन  केवल्यवाम  श्रीमान्‌  माधव
 योग  समिति  में  लि

 जा  रहा  है
 ।

 राष्ट्रीय सेना  छात्र  दल

 1१६७४.  श्री  वेलायुधन  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXY  में  राष्ट्रीय  सेना  छात्र  दलों  पर  कितनी  राशि  व्यय  की

 राज्यवार  कितने  व्यक्तियों  को  प्रशिक्षण  दिया  गया  ?

 प्रतिरक्षा  मंत्री  वित्तीय  वर्ष
 FEMY—KE

 में
 लगभग

 ४  करोड़  रुपये

 व्यय  किये  |

 यह  जानकारी  एकत्र
 की

 जा  रही  लोक  सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी

 नाचना  कमंचारो  AT

 1१६७४.  चौधरी  मुहम्मद  काफी  :  क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEXR  से  भारत  में  गोली  के  जख्मों  से  कितने
 सैनिक  कर्मचारी

 उसके  कारण  क्या  कौर

 इस  विषय  में  क्या  कार्यवाही
 की

 गई
 ?

 उपमंत्री  :  से  यह  जानकारी  देना  लोकहित  में

 नहीं  है  |

 प्रतिरक्षा  मंत्रालय  के  ठेके

 29h  श्री  अमर  fag  डामर
 :

 कया  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 को  चलाने  के  लिये  प्रतिरक्षा  मंत्रालय  में  १  gey3  से  किस  किस  प्रकार  के  ठेक  प्रचलित  हैं
 ?

 प्रतिरक्षा  उपमंत्री  :
 माननीय  सदस्य  का  संकेत  उन  केतीनों

 की

 कौर
 हैं  जो कै टीन

 सीटों  डिपार्टमेंट  के
 संरक्षण  में  चल  रही  हैं

 ।

 मूल  अंग्रेजी में
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 wa  अघिकतर  कैटी नें  स्वयं  यूनिटों  द्वारा  ही  चलाई  जाती  हैं
 ।

 कंवल  थोड़ी  सी  जो  कुल

 संख्या  की
 ४

 प्रतिशत  ठेकेदारों  द्वारा  चलाई  जाती  हैं  ।  इस  प्रकार  के  जो  ठेके  दिये  जाते  है  वह  एक  समान

 होते हैं  ate  श्रादशं  संविद्‌  पर  आधारित  होते  जिसकी  प्रति  सभा-पटल
 पर

 रख
 दी  गई

 हूँ
 ।  [  देखिये

 परिशिष्ट  १३,  शभ्रनुबन्ध  संख्या
 ८  |

 ताटक  गोष्ठी

 वब नज प्पा
 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  : RE.

 {  lal  डिवीजन
 लगन

 गौड  :

 कया  यह  सच  है  कि  दिल्‍ली  की  संगीत  नाटक  भ्र का दमी  ने  एक  नाटक  गोष्ठी  संगठित
 की

 यदि  हाँ  तो  कितने  नाटककारों  ने  इसमें  भाग

 कितनी  भाषाओं  के  प्रतिनिधि  रोक

 गोष्ठी  पर  कूल  कितना  व्यय  gar
 ?

 दिक्षा  उपमंत्री  के०  एल०  :  हाँ  श्रीमान्‌  ।

 छत्तीस  ।

 ३२५००  रुपये  |

 पिछड़ी  हुई  जातियों  की  कल्याण  योजनायें

 १६७८.  श्री  राम  कृष्ण  :
 क्यां  गृह-कार्य

 मंत्री  यह
 बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 :

 var  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  में  पिछड़ी  हुई  जातियों  के  कल्याण  कौर  अस्पृश्यता  के

 के
 लिये  योजनाएं  तैयार  हो  गई  शौर

 यदि  हाँ  तो  योजना  की  मुख्य  बातें  क्या  हैं
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय में  मंत्री
 :  )  ae  द्वितीय  पंच  वर्षीय  योजना  कीं

 वधि
 में  लागू  की  जाने  वाली  भोजन

 प्रो
 की  सामान्य  रूप  रेखा  तैयार  कर  ली  गई  हैं

 ।  पिछड़ी  हुई  जातियों

 के  कल्याण  के  लिये  ०
 रुपया  व्यय  कियां  जाएंगी  जिसमें  से  ५८.  करोड़  रुपया  राज्यों  की

 नहीं
 पर

 कौर  ३२  करोड़  रुपया  केन्द्र  द्वारा  चलाई  जाने  वाली  कतिपय  योजनाओं  पर  व्यय  किया  जाएगा

 द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  काल  में  लागू
 की

 जाने  वाली  योजनाओं  के  रूप  प्रकार  को  दर्शाने  वाला  एक

 विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट १३,  अनुबन्ध  संख्या  €

 प्रत्येक  पंचवर्षीय  कालावधि  में  योजनाश्रों  के  विभिन्न  शीर्षकों  के  सम्बन्ध  में  व्यय  कौर  aha

 लक्ष्य  तैयार  किये  जा  रहे  हैं  कौर  शीघ्र  ही  उन्हें  अन्तिम  रूप  दिया  जायेगा  ।

 निषिद्ध  वस्तुएं

 1१६७९. श्री  बीरेन  दत्त
 :

 व्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  :

 PEYY-¥E  में  त्रिपुरा  में  भूमि  सीमा  शुल्क  विभाग
 ने  कितनी  वस्तुएं  पकड़ी ं;

 ऐसी  वस्तुएं  किस  प्रकार  की

 उक्त  कालावधि में  इन  कैसे  निबटारा किया  गया

 गोदाम
 में

 कितनी  वस्तुएं  भ्र

 ण (=)

 भ्रंग्रेजी
 ७०५६



 २३५०  लिखित  उत्तर  ११  PRUE

 कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  गुण  चन्द्र  (#)  PEXA—-UE  में  त्रिपुरा  में

 भूमि  सीमा  शुल्क  कर्मचारी  वग  ने  २,०  ३,०८१  रुपये की  निषिद्ध  वस्तुएं  पकड़ी  थीं  ।

 जो  वस्तुएं  पकड़ी  गईं  उनमें  से  मुख्य  वस्तुएं  इस  प्रकार  थीं
 :-

 सूत  का

 सुपारी नोट

 नीचे  लिखी  गई  का  निबटारा  किया  गया  है
 रुपय

 ~

 उन  वस्तु भ्र ों  का  मूल्य  जो  जुर्माना  दिये  जाने  पर  छोड़ी  8, Ro

 श्राम  निलाम  में  बेची  गई  का  मूल्य  GFR

 बिना  दण्ड  के  छोड़ी  गई  वस्तु भ्र ों  का  मूल्य  १,४३४

 मामलों  के  सम्बन्ध  में  निर्णय  होने  तक  के  लिये  निक्षेप  ले  कर  सम्बन्धित

 व्यक्तियों  को  दी  गई  वस्तुभ्नों  का  मलय  ८,19६ ६

 गोदाम  में  रखी  गई  वस्तु झ्र ों  का  मूल्य  8,5  2 CEs

 कूल  मूल्य  २,०  3,058 ०८  १

 *ै,८  2 OST  रुपये
 की

 वस्तुएं  सीमा  शुल्क  के  पास  रखी  हैं  |

 उत्सजिंत  वस्तुभ्नों  का  मूल्य  RE RRR  रुपये  है  ।

 त्रिपुरा  में  अनुचित  जातियां

 1१९८०.  श्री  दशरथ  देव  :  कपा  गह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 वर्ष  RENE  के  लिये  त्रिपुरा  की  भ्रनुसूचित  जातियों  के  विकास  की  प्रस्तावित  योजनाएं

 क्या  कौर

 वर्ष  PEXS  में  उन  में  से  प्रत्येक  के  लिये  कितनी  राशि  मंजूर  की  गई
 ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  दातार  )  :
 प्रस्तावित  योजनाओं  ale  उन

 पर  होने  वाले

 sata ]  व्यय  का  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर  रखा  जाता  है
 ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १  गन बर चके  संख्या  १०  |

 योजना  पर  विचार  किया  जा  रहा  है  ate  शीघ्र  ही  मंजूरी  दी
 जायगी

 दिक्षित  लोगों  में  बेरोज़गारी

 2&2  श्री  राम  शंकर लाल  :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  शिक्षित  लोगों  में

 बेरोज़गारी  कम  करने  की  योजना  के  प्रस्तुत  प्रायमरी  स्कूलों  में  नियुक्त  किये  गये  ८०,०००  व्यक्तियों

 की  राज्यवार संख्या  कया  हू

 शिक्षा  उपमंत्री  एम०  एम०  :  PEY2-U  व  PEUW—UY  में  नियुक्त  किये  गये

 शिक्षकों  की  संख्या  बताने  वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रख  दिया  गया  है  |  [  देखिये  23,

 अनुबन्ध  संख्या  re]  PEKY—NE  में  नियुक्त  किये  गये  शिक्षकों  की  संख्या  के  सम्बन्ध  में  अभी  राज्य

 सरकारों  द्वारा  सूचना  प्राप्त  नहीं  हुई  है  ।

 केन्द्रीय  सचिवालय  के  स्टनोग्राफरों की  सेवा

 1१९८२.  श्री  ह्०  पी०  त्रि पाठों  :  क्या  गृह-कार्य  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  सचिवालय  at  उससे  सम्बद्ध  कार्यालयों  के  उन  स्टेनोग्राफर ों  जिन  की

 नियुक्ति  संघ  लोक  सेवा-्रायोग  की  सिफारिश  पर
 नहीं  की  गई

 केन्द्रीय  सचिवालय
 स्टेनोग्राफर

 मूल  att  में



 ११  PENT  लिखित  उत्तर  RIAU

 सेवा  के  पदों  पर  भर्ती  के  लिये  संघ  लोक  सेवा-झ्रायोग  द्वारा  की  जाने  वाली  Terai  में  बैठने  के  लिये

 तीन  बार  दि  at  रियायत  दी  गई

 कया  यह  सच  है  कि  यह  रियायत  बाहर  के  उम्मीदवारों  को  नहीं दी

 कया  यह  सच  है  कि  बाहर  के  उम्मीदवारों  की  तुलना  में  सेवामुक्त  स्टेनोग्राफर ों  को  अधिक
 लाभदायक  स्थिति  में  रखा  गया

 क्या  सेवामुक्त  स्टेनोग्राफर ों को  भविष्य  में  भी  रियायत  देने  की  सरकार  की  इच्छा

 इन  सेवामुक्त  स्टेनोग्राफर ों  में  से  जो  संघ  लोक  सेवा-श्रीराग  द्वारा  की  जाने  वाली  तीन  परी  क्षेत्नों

 में  भ्रनुत्तीण  हुए  हैं  कितने  wit  पदासीन

 क्या  बाहर  के  कुछ  ऐसे  उम्मीदवार  हैं  जो  संघ  लोक  सेवा-श्रायोग  द्वारा  केन्द्रीय  सचिवालय

 स्टेनोग्राफर  सेवा  की  भर्ती  के  लिये  की  जाने  वाली  परीक्षाओं  में  उत्तीण  हुए  थे  परन्तु  उन्हें  कोई  पद  नहीं

 दिया  कौर

 यदि  तो  इसका  क्या  कारण  ?

 गृह-कार्य  मंत्रालय  में  मंत्री  (ait  दातार )  :  से  केन्द्रीय  सचिवालय  ौर  सम्बद्ध

 क्यों  में  स्टेनोग्राफर ों  को  श्रेणी  तीन  में  स्थायी  होने  से  पूर्व  संघ  सेवा-ग्रहयोग  की  परीक्षा  में  उत्तीर्ण

 होना  पड़ता  हैं  |  अ्रतएव  वर्तमान  स्टेनोग्राफर ों  को  चाहे  उनकी  शरायु  कुछ  भी  थी  आयोग  द्वारा  ली  गई
 ~  स

 परीक्षाओं
 में  बैठने  की  भ्र नुम ति  दी-गई  थी  |  अ्रनहंत  उम्मीदवारों  के  स्थान  पर  रहता  प्राप्त  स्टेनोग्राफर

 रखे  जाने  हैं  परन्तु  उन्हें  भ्र भी  रखा  sar  हैं  क्योंकि  उनके  स्थान  पर  रखने  के  लिये  पर्याप्त  संख्या  में  रहता

 प्राप्त  स्टेनोग्राफर  नहीं हैं  ।

 वर्तमान  स्टेनोग्राफर ों को  आयु  की  रियायत दी  गई  है  ताकि  उन्हें  प्राप्ति  का  एक

 और  अवसर  मिल  जाये  ज्यों  ही  ea  प्राप्त  स्टेनोग्राफर  पर्याप्त  संख्या  में  मिल  जायेंगे  कौर  वर्तमान

 स्टेनोग्राफर ों  के  स्थान  पर  रक्खे  जायेंगे  तो  यह  रियायत  स्वतः  ही  समाप्त  हो  जायेंगी  ।

 सितम्बर  awe  में  संघ  लोक  सेवा  आयोग  के  स्टेनोग्राफर ों  की  गत  परीक्षा  के  परिणाम

 की  घोषणा  के  १  सचिवालय  सम्बद्ध  कार्यालयों  में  स्टेनोग्राफर ों  की  कुल  संख्या
 ४४८  थी  |

 जितने  ्  प्राप्त  उपलब्ध  होंगे  उनके  अनुसार  के  उन्हें  अनहा

 स्टेनोग्राफर ों  के  स्थान  पर  रखा  गया  है  या  रखा  जा  रहा

 ae  बाहर  के  उम्मीदवारों  को  सिवाय  उन  १९  उम्मीदवारों  के  जिन  के  मामलों  में

 कुछ  प्रारम्भिक  बातें
 अभी

 पूरी  नहीं  नियुक्ति  पत्र  भेजे  गये  हैं
 ।

 भारत-पाकिस्तान  वित्तीय  मामले

 1१९८  ३.  श्री  अनिरुद्ध  सिह
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  उन  वित्तीय  मामलों  की  संख्या  शरर  स्वरूप  को  दर्श  ने

 वाला  एक  विवरण  सभा-पटल  पर  रखने  की  कृपा  करेंगे  जो  श्री  तक  पाकिस्तान  कौर  भारत
 के

 बींच

 निबटाये जा  चुके  हैं  ?

 राजस्व  site  श्रसेनिक-व्यय मंत्री  एम०  सी ०  :
 विभाजन  भारत  कौर  पाकिस्तान

 के
 कई

 वित्तीय
 मामलों  पर  कई  बार  चर्चा  की  गई  है  कौर  कभी  उन  में  से  बहुत  करार  हुए  हैं

 ।
 ऐसे  सभी

 करारों  का  प्रेस  शादी
 के

 द्वारा  उपयुक्त  प्रचार  किया  गया  है  जिन  का  सीधा  सम्बद्ध  जनता  से  है
 |

 सब

 पूर्ण  और  महत्वहीन  मदों  की  सूची  बनाना  सम्भव  नहीं  है  ।
 a

 अंग्रेजी में



 २३५२  faf खित  दत्त od  ११  2eXg

 न्द्रीय  सचिवालय

 1१९८४.  श्री  रियाज़  किलिंग :  कया  गृह-कार्य मंत्री  यह  बताने की  कृपा  करेंगे कि  :

 उन
 निम्न  उच्च  श्रेणी  के  पलकों  की  संख्या  क्या  है  जो  विभाजन  के  समय  अधीक्षकों  के  स्थान

 पर  काम  कर  रहे

 उन  कर्मचारियों  की  संख्या  कया  हैं  जिन्हें  बाद  में  केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  तथा

 निर्देशन  )  योजना  के  लागू  होने  के  गरचा  तक  के  लिये  पदोन्नत  किया  गया  था

 उन  स्थायी  निंम्न/उच्च  श्रेणी  के  क्लर्कों  की  संख्या  क्या  है  जिन्हें  १४५  १९४७  WIT

 केन्द्रीय  सचिवालय  सेवा  ak  योजना  के  लाग  होने  के  बीच  की  कालावधि  में

 भ्र सि स्टेंट  श्रेणी  अथवा  उससे  उच्च  श्रेणी  में  स्थायी  बनाया  गया

 केन्द्रीय  सरकार  के  उन  स्थायी  विस्थापित  कर्मचारियों  की  संख्या  कया  है  जिन्हें  उपयुक्त

 कालावधि  में  असिस्टेंट  श्रेणी  में  स्थायी  बनाया  कौर

 यदि  कोई  नहीं  तो  इसके  कारण  क्या  हैं  प्रौढ़  यह  कैसे  सरकार  की  उस  नीति  के  अनुकूल

 है  जो  १६  १९४५२  को  पूछे  गये  भ्र तारांकित  sea  संख्या  gey  के  उत्तर  में  बताई  गई
 थी  ?

 मंत्रालय  में  मंत्री  कोई  जानकारी उपलब्ध  नहीं  है

 क्योंकि  विभिन्न  मंत्रालयों  ने  बिना  इस  मंत्रालय  से  परामर्श  किये  पदोन्नतियों  स्थायीकरण

 किये

 उपलब्ध  जानकारी  पहले  ही  १८  PEUY  श्री  भ्रच्युतन  द्वारा  पूछे  गये  तारांकित

 प्रश्न  संख्या  १२०६  के  उत्तर  में  सभा  को  दी  जा  चकी  है  ।

 set  उत्पन्न नहीं  होता  |

 तम्बाकू पर  उत्पादन  शुल्क

 1१९८४.  श्री राम  कृष्ण  :  क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि  १९  LY— Xt  में  महेन्द्रगढ़

 ज़िला  में  तम्बाकू  पर  उत्पादन  शुल्क  वसूल  करने  में  कितना  व्यय

 कौर  प्रतिरक्षा व्यय  मंत्री  अरुण चन्द्र  :  कोई  निश्चित  अ्रांकड़े  बताना  कठिन  है

 क्योंकि  प्रत्येक  क्षेत्र  में  विभिन्न  स्तरों  पर  किये  गये  उपरि  व्यय  के  साथ  इस  व्यय  का  हिसाब  लगाया  जाता

 है  ।  महेन्द्रगढ़  जिला  में  प्रत्यक्ष  व्यय  उपरि  व्यय  के  बिना  व्यय  लगभग  १३,०००  रुपये  होगा
 |

 दिक्षा का  प्रसार

 2eSX.  श्री क्र  Ato  सोनिया :  क्या  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 गहन  दिक्षा  विकास  योजना  के  रंगत  प्राथमिक  स्तर  से  स्नातकोत्तर  स्तर  तक  बुनियादी

 दिक्षा का  तिरे  विकास  करने  के  लिये  सरकार  ने  जो  सुगठित  क्षेत्र  चुने  हैं  वे  कौन  कौन  से

 मध्य  प्रदेश  में  ऐसे  क्षेत्रों  की  संख्या  कितनी  है  ak  उन  के  नाम  क्या

 इस  योजना के  PeUsg  ४५  में  मध्य  प्रदेश  सरकार  को  केन्द्र  द्वारा  मदवार  कितनी

 दी  wk

 PEYY—UG  में  कितनी  सहायता  दी
 गई  थी

 ?

 अंग्रेजी में



 ११  ee 6  लिखित  उत्तर  २३५ रे

 दिक्षा  उपमंत्री  Fo  एल०  श्रीमाली  )  )  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  राज्य  सरकारों  द्वारा
 |

 चने  गए  तथा  भारत  सरकार  द्वारा  अनुमोदित समर्पित  क्षेत्रों  के  नाम  बत  वाला  एक  विवरण सभा

 पटल  पर  रख  दिया  गया  है  ।  [  देखिये  परिशिष्ट  १  ३,  अनुबन्ध  संख्या  १२  |

 दो  जबलपुर तथा  बनावट  |

 7)  चाल  वर्ष  में  दी  जाने  वाली  केन्द्रीय  राज्य  सरकारों  द्वारा  भेजे  आने  वाले  प्रस्तावों

 तथा  केन्द्र
 व

 राज्यों  में  होने  वाले  व्यय-भाग  के  भ्राता  पर  निर्भर  ऐसा  निश्चय किया  गया  हैं  ।

 %,55,0%%  रु०  |

 बाय यानों  का  क्रय

 १९८७.  श्री  भक्त  दर्शन :  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे कि  :

 क्या  यह  सच  हू  कि  भारत  सरकार  ने  हाल  ही
 में  कुछ  इस  प्रकार  के  वायुयान खरीदे  हैं

 जो

 हेलीकॉप्टरों  की  तरह  छोटे  से  मैदान  में  उतर  सकते  AK

 यदि  तो  उन  के  संख्या  ae  विशषताश्रों  ae  का  क्या

 विवरण  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री  त्यागी )  (  )  नहीं  ।

 प्रश्न  नहीं  उठता  |

 विश्वविद्यालय  ग्रीन  आयोग

 सरदार  इकबाल  सिंह

 सरदार  झक रप री
 Teese

 {

 कया  शिक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 विभिन्न  विद्यालयों  से  आये  हुए  कितने  प्राथनापत्र  विश्वविद्यालय  aaa  आयोग

 के  पास  इस  समय  विचाराधीन  हैं  और  तक  उनका  निर्णय  नहीं  किया

 1.0 से  दिये  गये वें  किन  विश्वविद्यालयों  की  कौर  से  art  हैं  ate  वे  किन  प्रयोजनों  गये  हैं

 क्या  यह  सच  &  कि  पंजाब  विश्वविद्यालय  ने  विशेष  अनुदान  के  लिये  विश्वविद्यालय  श्रमदान

 आयोग  से  प्रार्थना  की

 यदि  तो  इस  विषय  में  क्या  निर्णय  किया  गया  है
 ?

 दिक्षा  मंत्री
 Fo  एल०  :  से  एक  विवरण  लोक-सभा  पटल  पर

 रखा  जाता  है  1  [  देखिये  परिदिष्ट १३,  maar  संख्या  १३]

 एम०  ई०  एस० के  ठेकेदार

 1१९८६.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  प्रतिरक्षा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे
 कि

 ३१  १६५६  को  पूरे  किये  गये  कार्यों  के  लिये  एम  ई०  एस०  के  पास  ठेकेदारों के  कितने

 बिल  बिना  भुगतान  पड़े  तौर

 उनके  भुगतान  के  लिए  क्या  कार्यवाही  की  गई  है
 ?

 प्रतिरक्षा  संगठन  मंत्री
 :  भ्रपेक्षित  जानकारी  नीचे दी  जाती  है

 ७३  |

 मल  भ्रंग्रेजी  में



 २३५४  लिखित  उत्तर  ११  १९५६

 सर्कार  द्वारा  विहित  टेक्नीकल  परीक्षा  कौर  लेखा  पर
 परीक्षा  हो  जाने  के  परचात्‌  सैनिक

 नियर  सेवा  का  सामान्य  कर्मचारीवर्ग  विषयों  का  भुगतान  करेगा
 ।  को  S  विशेष 1.0  नन  ने  आवश्यक  नहीं

 है  ||

 न्गा  चला  पत्र

 1१९६०.  सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 क्या  वित्त  मंत्री  यह  बताने की  कृपा  t  कि

 एक  रुपये  तथा  उससे  अधिक  मूल्य  के  ऐसे  नोटों  की  संख्या  कितनी  थी  जिनके  लिये

 2EyY-  में  विशेष  प्रकार  का  कागज़  खरीदा  गया

 इस  प्रकार  का  कितने  मुल्य  का  खरीदा  गया  था
 ?

 राजस्व  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  अ्ररुण  चन्द्र  एक  रुपये  के  कौर  उससे  ala

 मलय तग  के  नोटों  की  जिनके  १  GXy  में  विशेष  प्रकार  का  कागज़  खरीदा  गया  क्रिया

 १०६  करोड़  १०  लाख  कौर  १०२  करोड़ €०  लाख  थी

 इस  प्रकार  खरीदे  गये  कागज़  का  मूल्य  ok  लाख  रुपये  रुपये के  नोटों  के  लिये  ३४

 भ्रमण  नोटों  के  लिये  ५५  लाख  रुपये  )  का  कागज़  खरीदा  गया  था  |

 केन्द्रीय  भ-भौतिकीय  संस्था

 सरदार  इकबाल  सिह
 1१६६१

 सरदार  श्रकरपरो

 कया  प्राकृतिक  संसाधन  कौर  agate  गवेषणा  मंत्री  यह  बताने  की  कृपा  करेंगे  कि

 क्या  केन्द्रीय  भू-भौतिकीय  संस्था  के  लिये  योजना  तैयार  की  गई  थी  are  भू-भौतिकी  के  लिये

 योजना  समिति  ने  सरकार  को  जो  प्रतिवेदन  प्रस्तुत  किया  था  उसके  साथ  वह  छापी गई  दौर

 यदि  तो  इस
 सम्बन्ध  में  क्या  कार्यवाही  की  गई  है

 ?

 संसाधन  मंत्री  क्क्०  डी०  मालवीय )  यह  केवल  प्रारम्भिक योजना  थी  ।

 यह  प्रस्ताव  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  में  सम्मिलित  नहीं  किया  जा  सका  किन्तु  यह  तय  किया

 गया  था  कि  योजना  काल  में  विभिन्न  सरकारी  संगठनों  कौर  विश्वविद्यालयों  को  भू-भौतिकीय  कार्य  के  लिये

 जो
 सुविधाएं  उपलब्ध  हैं  उनका  उपयोग  किया  जाना  चाहिये

 |
 भू-भौतिकीय  गवेषणा  संगठन  की  स्थापना

 करना  द्वितीय  पंचवर्षीय  योजना  के  एक  रंग
 के

 रूप
 में  स्वीकार कर  लिया  गया  है  |

 उत्पादन  sen  प्रौढ़  निर्यात  wen  शादी

 1१९९२.  श्री  देवेन्द्र  नाथ
 सर्मा

 :  व्या  वित्त  मंत्री यह  बताने की  करेंगे  कि  PEYR—UY

 १8५४-५५  PEYY—-UE  में  पेट्रोल  श्र  ग्रासिम  राज्य  में  पैदा  किये  गये  पटसन  से  उत्पादन

 शायद  उपकर  कौर  निर्यात  कारक  रुप  में  भारत  सरकार  ने  कितनी  एकत्र  की  है
 ?

 राजस्व  कौर  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्री  (  श्री  अरुण  चन्द्र  गह  )  :  कच्चे  पटसन  पर  उपकर  तथा  चाय

 शर  मोटर  स्प्रिट  पर  उत्पादन  शुल्क  से  प्राप्त  राजस्व  सम्बन्धी  सुचना  एकत्र  की  जा  रही  है  कौर  यथा दी

 लोक-सभा  पटल  पर  रखी  जायेगी  ।  मोटर  स्प्रिट  पर  निर्यात  शुल्क  नहीं  है  कौर  न  ही.जिन  वर्षों  के  बारे  में

 प्रश्न  पुछा  गया  है  कच्चे  पटसन  का  निर्यात  ही  किया  गया  था
 ।

 पटसन  पर  भी  निर्यात  शुल्क  नहीं  लगता
 ।

 क  ee  gee  ि  se  पल

 ७ भ्रंग्रेजी  में
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 राज्य-सभा  ने

 बिना  किसी  संशोधन  के  स्वीकार  कर  लिया  हैं  ।

 मनीपुर
 राज्य  पहाड़ी  लोग  विनियमन  विधेयक

 महोदय  :  मणिपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग  (  विनियमन  (  संशोधन  विधेयक

 अभी  सभा  में  विचाराधीन है  ।  ३०  ब्यॉल  PERS  को  हमने  यह  प्रस्ताव*  पारित  किया  था  कि  यह  सभा

 राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती है  कि  वह  मणिपुर  राज्य  पहाड़ी  लोग  विनियमन  (  संशोधन  )

 विधेयक  को  वापस  लिये  जाने  की  अनुमति  दे  किन्तु  उसकी  भाषा  में  प्रविधिक  दुष्टि  से  यह  परिवर्तन

 होना  चाहिये  कि  वहू  सभा  विधेयक को  वापस  लिये  जाने  की  afr  देने  पर  सहमत हो
 ।  इस  परिवर्तन

 के  लिये  मैंने  सचिव को  आदेश दे  दिया है  ।  राज्य-सभा  को  भेजने  से  पहले  प्रस्ताव  की  भाषा  में

 यह  प्राविधिक  परिवर्तन  शभ्रावश्यक  है  ।

 श्री  चट्टोपाध्याय  (  ऐसी  न्रुरटियों  के  लिये  कौन  उत्तरदायी  है  ?

 महोदय  :  पहले तो  इन  बातों  पर  ध्यान  देना  लोक-सभा  सचिवालय  ग्रोवर  लोक-सभा

 का  काम  हैं  फिर  भी  यदि  विधि  की  कोई  त्रुटि
 रह  जाये  तो

 ee
 उसे  ठीक

 कर
 देता  है

 ।

 faa  प्रंग्रेजी  में

 *देखिये  वाद-विवाद  भाग  २,  दिनांक  PA-F-V ENG

 शर  दिनांक  J o-¥-VRUG
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 प्राक्कलन  समिति

 do  जी०  मेहता  (  गोहिलवाड ़)  मैं  प्रस्ताव  करता
 हुं

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के

 नियम  २४३  के  उप-नियम  (२)  की  रीति  के  waar  प्राक्कलन  समिति के  लिये  वर्ष

 १९५६-५७  के  लिये  में  से  तीस  सदस्य  चुनें  ।''

 महोदय
 :  प्रदान यह  है  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के  नियम

 २४३  के  उप-नियम  (२)  की  रीति  के  water  प्राक्कलन  समिति के  ad

 PEXT—KY  के  लिये  त  में  से  तीस  सदस्य  चुनें  44.0

 प्रस्ताव
 |

 लोक  लेखा  समिति

 ध६.1|  ato  नी ०  गांधी  (  बम्बई  मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया तथा  कार्य  संचालन  सम्बन्धी  नियमों के  नियम

 २४२
 के  उप-नियम  (१)  की

 नीति
 के  भ्रनुसार  लोक-लेखा  समिति  के  लिये  वर्ष

 a  ५६-५७

 के  लिये  भ्र पने  में  से  पन्द्रह  सदस्य  चुनें
 प

 गंश्रष्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह

 इस  सभा  के  सदस्य  लोक-सभा  के  प्रक्रिया  तथा  काय  संचालन  सम्बन्धी  नियमों  के

 नियम  २४२  के  उप-नियम  (१)  की  रीति  के  अनुसार  लोक-लेखा  समिति  के

 लिये  वर्ष  PEXE—XY  के  लिये  भ्र पने  में  से  पन्द्रह  सदस्य  चुने  ।”

 प्रस्ताव  स्वागत  |

 राज्य-सभा  के  सदस्यों  को  लोक-लेखा  समिति  में  सम्मिलित  किये  जाने  के

 बारे में  प्रस्ताव

 श्री  ato  बी०  गांधी  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह
 सभा  राज्य-सभा

 से
 सिफारिश  करती है  कि  वह  वह  VEY E-KY  के  लिये  इस

 सभा  की  लोक-लेखा  समिति  में  काम  करने  के  लिये  राज्य-सभा  के  सात  सदस्य  नाम

 निर्देशित  करने  के  लियें  सहमत  हो  राज्य-सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम  निर्देशित  किये

 गये  सदस्यों  के  नाम  इस  सभा  को  बताये 1”

 भरिया
 महोदय  :  ve  यह  है  :

 यह  सभा  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  वह  PeYg—Xe  के  लिये  इस  सभा

 की  लोक-लेखा  समिति  में  काम  करनें  के  लिये  राज्य-सभा  के  सात  सदस्य  नाम  निर्देशित
 ~

 करने  के  लिये  सहमत  हो  झ्र  राज्य-सभा  द्वारा  इस  प्रकार  नाम  निर्देशित  किये  गय

 सदस्यों  का  नाम  इस  सभा  को  बताय े।

 प्रस्ताव  स्वागत
 हुआ  ।

 मूल  प्रंग्रेजी  में
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 किये-मंत्रणा  समिति

 पती
 i

 प्रतिशत

 न्य

 सरदार  हुकम  fag  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं  :

 कि  यह  सभा

 (१)  कार्य  मन्त्रणा  समिति  के  तैंतीसवें  प्रतिवेदन
 जो  €  १९४५६  को  सभा  के  समक्ष

 उपस्थापित  किया  गया  सहमत

 (२)  राज्य-सभा  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  उक्त  प्रतिवेदन  में  प्रस्तावित  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  सम्बन्धी  समितियों  में  सम्मिलित  हो  कौर  विभिन्न  समितियों  के  लिये

 राज्य-सभा के  सदस्यों  के  नाम  १४  PEXG  तक  इस  सभा  को  भेज दे  ी

 इस  प्रतिवेदन  की
 प्रतियां

 सदस्यों  के  पास  पहले  ही  भेज
 दी

 गई  हैं  और  प्रब म  इसके  बारे  में  कुछ

 दाऊद  कहना  शभ्रावश्यक समझता  हूं  ।

 पंचवर्षीय  योजना  के  विषय इतने  भ्रमित  ate  विभिन्न  हैं  कि  सभा में  उन  पर  भली  भांति

 चर्चा  नहीं  की  जा  सकती  ।  यह  आवश्यक  समझा  गया
 कि

 कुछ  समितियां बनाई  जायें  ।  प्रत्येक

 सदस्य को  इन  समितियों  में  से  किसी  एक  के  लिये मत  देने  का  भ्र धि कार होगा  ae  प्रत्येक की  दो  दो

 पसन्द  होंगी  |  इसका  यह  नतीजा  होगा  कि  किसी
 समिति

 विशेष  की  संख्या  बहुत  न  होने  पायेगी  कौर

 सब  समितियों  में  लगभग  बराबर  सदस्य  होंगे  ।

 समितियों  के  प्रतिवेदन  तैयार  किये  जायेंगे  ।  सभा  में  इस  विषय  पर  चर्चा  होने  के  समय

 ये
 प्रतिवेदन  सदस्यों

 को  उपलब्ध  हो  सकेंगे
 ।  समितियों  में  बहुत  लाभप्रद चर्चा  की  जा  सकेगी

 प्रोटीन
 इन

 समितियों  के  कारण  सभा  का  समय  ales खर्च  नहीं  होगा  ।  मैं  प्राता  करता हूं  कि  माननीय  सदस्य

 इन  बातों  से  सहमत  होंगे  ।

 श्री  कामत  इस  नई  तजवीज  का  मैं  स्वागत
 करता

 हूं  किन्तु  कुछ  बातें  ऐसी

 हैं  जिन  के  लिये  मैँ  माननीय  प्रस्तावक  से  स्पष्टीकरण का  प्रतिरोध  करता  हूं
 ।

 प्रतिवेदन  में  कहा  गया  है

 कि  चार  समितियां बनाई  जायेंगी  ।  यह  विचार  तो  बहुत  सुन्दर  है  किन्तु  मैं  जानना  चाहता  हं  कि  क्या

 सभा  की  बैठक  के  समय  समितियों  की  बैठकें  भी  होती  रहेंगी  ?  यदि  ऐसा  है  तो  बड़ी  दिक्कत  होगी

 क्योंकि  दो  स्वामियों  की
 बहुत  कठिन  हैं

 |

 tat  चट्टोपाध्याय  :  दो  क्या  एक  को  भी  कठिन  होती  हैं  ।

 tat  कामत  :
 जी  किन्तु  वैसे  देखा  जाये तो  हम  सब  यहां  समान  हैं

 ।
 कोई

 किसी
 का  स्वामी

 नहीं  है  ।  फिर  भी  मैं  नहीं  चाहता  कि  दो  बैठकें  साथ-साथ  होती  रहें  ।  सभा  में  इस  समय  दो  महत्वपूर्ण

 विधेयक  विचाराधीन  एक  तो  जीवन  बीमा  निगम  विधेयक  शर  दूसरा  लोक  प्रतिनिधित्व  विधेयक  |

 इन  दोनों  की  चर्चा  में  भाग  लेना  भ्रावश्यक  हैं  कौर  यदि  सदस्य  भाग  न  भी  लें  तो  गणपूर्ति  नहीं

 होगी ।

 दूसरी  बात  मुझे  यह  कहनी  है  कि  समितियों  के  प्रतिवेदन  तैयार  नहीं  किये  जाने  चाहियें  ।

 हम  लोग  प्रायः  देखते  हैं कि  समितियों  में  बहुत  सी  अनौपचारिक बातें  भी  होती हैं  कौर  उन  सब

 का  fears  तैयार  करना  ठीक  नहीं  ब ह्  मुझे  इरादा  है  कि  इन  बातों  को  स्पष्ट  किया  जायेगा  ।

 श्री  बंसल  (  झझरी-रेवाड़ी  )
 :

 मेँ  भी  एक  दो  बातों  का  स्पष्टीकरण  चाहता  हूं  ।

 पहली  बात  तो  यह  हैं  कि  योजना  पर  चर्चा  के  समय  ये  समितियां  कोई  संकल्प  पारित  करेंगी  या  नहीं
 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 बंसल |

 यदि  वे  ऐसा  करने  लगी  तो  हमें  कई  बातों  पर  ध्यान  देना  पड़ेगा  ।  प्रभी तो  यही  पता  नहीं  हैं  कि  विभिन्न

 समितियां  किन-किन
 विषयों

 पर
 विचार  करेंगी

 कौर  वे  भ्र पने  में  सम्पूर्ण नहीं  होंगी  क्योंकि  योजना
 के

 अन्य  विषयों
 पर

 चर्चा  नहीं  की  जायेगी
 ।

 ऐसी  दशा
 में

 उनके  दृष्टिकोण  को  समस्त  सभा  का  दृष्टिकोण

 नहीं  कहा  जा  सकता  |  हमें  यह  जाना  चाहिये  कि  उनमें  संकल्प  पारित  किये  जायेंगे  या

 नहीं  ।

 सरदार  हुक्म  सिह
 :

 मुझे  खेद  है
 कि

 मैंने  इन  बातों  को  पहले  स्पष्ट  नहीं  किया
 ।

 समितियों

 द्वारा  कोई  संकल्प  पारित  नहीं  किये  जायेंगे  ।  उनके  विचार  सदस्यों  के  लाभ  के  लिये  उपलब्ध  होंगे  ।

 ऐसी  समिति  में  बहुसंख्यकों  wie  अल्पसंख्यकों  के  जो  दृष्टिकोण होंगे  वे  यथावत्‌  रखे  जायेंगे  ।

 दन  समितियों  में  जो  नियम  लागू  होंगे  उनका  निर्णय  तो  माननीय  अध्यक्ष  ही  करेंगे  क्योंकि  यह

 एक  नया  सुझाव ह  ।  साथ ही  हमें  यह  भी  देखना  होगा  कि  सभा  की  कार्यवाही में  किसी  हज के  बिना

 यह  काम  कैसे  किया  जा  सकता  है  ।

 से  स  ३
 Wat  राव  में  जानना  चाहता  हूं  कि  क्या  मन्त्रियों  को  सभा में  भाषण

 देने  के  लिये  कहा  जायेगा  ताकि  हम  सब  को  उनके  विचार  मालूम  हो  सकें
 ?

 महोदय  :  समितियों  का  यह  अरथ  नहीं  कि  वें  सभा  के  निश्चयों  से  भी  ari  बढ़े  जायेंगे ।

 सभा  में  तो  चर्चा  होगी  ही  किन्तु  बहुतसी  बातें  समितियों  में  ही  सुलझ  जायेंगी
 |

 जहां तक
 समितियों

 की
 प्रक्रिया

 का  सम्बन्ध हम  उसके  बारे  में  सोच  रहे  हैं  क्योंकि  यह  एक

 नया  प्रयोग है  ।  मैंन ेतो  बजट के  बारे  में  भो  यही  तरकीब  सोची  थी  किन्तु  उस  समय  इसे  व्यवहार

 में  नहीं  लाया जा  सका  ।  प्रबल  वर्ष  ऐसा  हो  सकता  है  |

 समिति  की  प्रक्रिया  श्रौपघारिक  श्र  अनौपचारिक  दोनों  प्रकार  की  होगी  ।  यदि  arg  सदस्य

 अपनी  किसी  बात  को  दर्ज  नहीं  कराना  चाहता  तो  वह  उसके  लिये  वैसा  ही  कह  देगा ।

 श्री  मेहता  :  इन  समितियों  का  क्या  समय  रहेगा  ?  हमें  प्रतिवेदन  के

 maga  के  लिये  भी  एक  दिन  मिलने  चाहिये  |

 yao  महोदय  :  १५  कौर २३  तारीख  के  बीच  में  €  दिन  हैं  ।  समितियों  के  जो  सभापति  हैं

 वे
 भ्रामक

 में  इसका  कर  लेंगे
 |

 सदस्यों  की  सुविधा  के  waar  बैठक  किसी  भी  समय हो  सकती

 जो  सदस्य इन  बैठकों  में  प्रतीक  भाग  लेंगे  उनकी  सुविधा  पर भी  ध्यान दिया  जायेगा  ate  यदि
 xn  a  ००, ०५,

 वे
 रात

 को  देर
 तक  बैठना

 चाहेंगे  तो  उनके  लिये  कैफेटेरिया  भी
 बराबर  खुला  रहेगा  |

 श्री  कामत  :  मेरी  प्रार्थना  है  कि  इस  प्रकार  की  समितियों  की  बैठकें  प्रश्न-काल  में  नहीं  होनी

 चाहियें

 महोदय  :  मैं  चाहता हूं  कि  sea  काल  में  सारी  सभा  पूर्ण  इसलिये  इस  काल में

 इस  प्रकार की  समितियों  की  बैठकें
 न

 हो
 ।

 उसके  बाद  उसकी  बैठकें  हो  सकती  हैं  ।

 जहां तक  मन्त्री  के
 उत्तर

 का  सम्बन्ध  मुझ  पूर्ण  विश्वास  है
 कि

 वह  सभा  में  यथासम्भव  पूरा-पूरा

 उत्तर  देंगे  ।

 प्रदान  यह  हैं  :

 यह

 (१)
 ः  मन्त्रणा

 समिति  के  पैंती  सें  प्रतिवेदन जो  €  RaRe  को  सभा  के  समक्ष

 किया  गया  सहमत

 मूल  aah  में
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 (२)  राज्य-सभा
 से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  उक्त  प्रतिवेदन  में  प्रस्तावित  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  सम्बन्धी  समितियों  में  सम्मिलित  हो  कौर  विभिन्न  समितियों  के

 लिये  राज्य-सभा  के  सदस्यों के  नाम  १४  VEXK  तक  इस  सभा  को  भेज  दे  11.0

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 शभ्रध्यक्ष  महोदय
 :

 वे  सदस्य  जो  इन  समितियों  में  काम  करना  चाहते  हैं  वे  १४  LENE

 के  ३  बजे  मध्यान्ह  ल  तक  श्रवन-ग्रसने नाम  संसदीय  सूचना  कार्यालय  में  दे  दें  और  यह  भी  बता  दें

 कि  वे  किस  समिति  को  प्राथमिकता  देते  हैं  ।

 छत्तीसवां  प्रतिवेदन

 मंत्री  सत्यनारायण  fag)  मैं
 प्रस्ताव  करता हूं  :

 यह  सभा  कार्य मन्त्रणा  समिति के  छत्तीसवें  प्रतिवेदन  जो  €  PEUS  की  सभा

 के  समक्ष  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  प

 श्रिया  महोदय  :
 मैं  समझता हूं

 कि
 इसका

 सम्बन्ध
 बीमा

 विधेयक
 से  है

 ।

 प्रशन  यह  है  :

 यह  सभा  कार्य मन्त्रणा समिति  के  छत्तीसवें  प्रतिवेदन  जो  €  REYES BT को  सभा

 के  समक्ष  उपस्थापित  किया  गया  सहमत  है  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  प्रा  |

 सभा का  कायें

 संसदीय  मन्त्री  (  श्री  सत्यनारायण सिंह  )
 :  श्रीमान  मैं  आपकी  अनुमति  से  १४

 gaye  से  प्रारम्भ होने  वाले  सप्ताह के  लिये  वैधानिक  कार्य के  सम्बन्ध  में  एक  घोषणा  करना  चाहूंगा  |

 उक्त  सप्ताह  के  लिये
 जो

 कार्य  माननीय  सदस्यों  के  पास  पहुंच  चुकी  उसके  अतिरिक्त

 श्राविका-कोचीन
 राज्य  के  लिये  भ्रनुदानों  की  मांगों  से  सम्बन्ध  रखने  वाला  विनियोग  विधेयक  भी

 विचार  तथा  पारण  के  लिये  सभा  में  प्रस्तुत किया  जायेगा

 यह  भी  विचार है  कि  उक्त  सप्ताह में  ग्राम-कर  अधिनियम  को  संशोधित करने  वाला  एक

 विधेयक  पुरःस्थापित  किया  उस  पर  विचार  करने  के  लिये  तथा  उसे  पास  करने  के  लिये  सभा

 के  सम्मुख  प्रस्तुत  किया  जाये  ।  यह  एक  अत्यावश्यक  विधान है  जिसकी  उस  समय  कल्पना  नहीं

 की  गयी
 थी  जबकि ४  मई  को  मैंने  इस  मास  के  लिये  कार्य  सूची  के  सम्बन्ध में  एक  वक्तव्य  दिया

 था  |

 कामत  :
 कार्य  सूची से  यह  ज्ञात  होता  है  कि

 कोचीन
 के

 राय-व्यस्क
 को  सोमवार  को  लिया  उस  पर  ६  घण्टे  लगेंगे  ।  मेरी  प्रार्थना है

 कि  सोमवार  को
 तो

 लोक  प्रतिनिधित्व (
 विधेयक

 लिया  जाये  फिर  उसे  पूरा
 करने  के  बाद  वीरवार  को  त्रावणकोर-कोचीन  राय-व्यस्क  पर  विचार  किया  जाय े।

 1श्रध्यक्ष महोदय : माननीय महोदय  :  माननीय  सदस्य इस  पर  विचार  करेंग े।

 श्री  साधन  गुप्त  (  कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व  )
 :

 जलसा-कायम  मन्त्री  ने  यह  बताया  है  कि
 राय-कर  (  विधेयक

 पर  भी
 विचार  किया  जायेगा  ।  मैं  यह  पूछना  चाहता  हूं  कि  इस  विधेयक

 को  उस  सची  में  प्राथमिकता  की  दृष्टि  से  क्या  स्थान
 दिया  जायेगा  ?

 मूल  प्रंग्रेजी
 में
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 निगम  विधेयक

 श्री  सत्यनारायण सिंह
 :

 यह  एक  छोटा-सा  विधान  है
 |

 उसे  सोमवार  को
 पुरःस्थापित  किया

 कौर  सरकार  उसे  सर्वाधिक  प्राथमिकता  देना  चाहती  है  ।

 श्री  साधन  गुप्त  :  उस  पर  विचार कब  किया  जायेगा
 ?

 अध्यक्ष  महोदय  :  उन्हें  इस  बारे  में  सोचने  दीजिय े।

 ——|

 कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )

 निगम  जारी

 भाजपा  महोदय
 :

 सभा
 श्री  ए०  पी०

 जैन  द्वारा  €  PEXS  को  प्रस्तुत  किये  गये

 कृषि  उत्पाद  (  विकास  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )  निगम  विधेयक पर  art  कौर  विचार  करेगी ।

 श्री ए०  पी०  जेन  शरापना  भाषण  जारी  रखे ं।

 fat  बंसल  (  झझरी-रेवाड़ी  )
 :
 मैं  यह  पूछना  चाहता  हुं  कि  विधेयक  के  तृतीय  वाचन  के

 लिये  कितना  समय  दिया  जायेगा
 ?

 यह  एक अत्यन्त  महत्वपूर्ण  विधान
 रोक

 उस  पर  विचार  करने

 का  हमें  नहीं  मिला  हैं  ।  इसलिये मेरी  प्रार्थना  है  कि  विधेयक  के  तृतीय  वाचन  के  दौरान  में

 मुझे  अपने  विचार  प्रकट  करने  को  थोड़ा-सा  समय  दिया  जाये
 ।

 श्री  एन०  ato  चौधरी  :  इस  सम्बन्ध में  बहुत से  संशोधन  इसलिये  खण्ड डा

 चर्चा
 से

 समय  निकाल कर  तृतीय  वाचन  के  लिये  नहीं  दिया  जा  सकता
 |

 tua  महोदय
 :  यदि  समय  बचा  तब  तो  वह  तृतीय  वाचन  के

 लिये
 दिया  यदि

 नहीं  बचा  तो  नहीं  दिया  जायेगा  ।

 ate  कृषि  मंत्री  ए०  पी०  मैं  माननीय  सदस्यों  का  कृतज्ञ  हूं  कि  उन्होंने

 इस  विधेयक के  प्रति  इतनी  रुचि  दिखाई  है  कौर  उसका  समर्थन  किया है  ।  मुझे  ara  है  कि  उनकी

 यह  रुचि  कम  नहीं  होगी  रोक  वे  इस  विधेयक  में  निर्धारित  की  गयी  योजना  को  कार्यान्वित  में  मुझे  कौर

 अपने  प्राकार  सावधान  रखेंगे
 ।  मुझे  है  कि  वे  सभी  जिन्होंने  इसकी  चर्चा  में  भाग  लिया

 ear  वें भी  जिन्होंने  भाग  नहीं  लिया  इस  विधेयक में  निर्धारित  सहकारी  योजना के  प्रचार

 तथा  उसे  लोकप्रिय  बनाने  के  कार्य  के  लिये  संगठित  होंगे  ।

 कल  यह  बिल्कुल  ठीक  कहा  गया  था  कि  विधेयक  सफलता  इसमें  निहित  उपबन्धों  पर

 निर्भर  नहीं  करती  जितनी  कि  उनकी  कार्यान्विति  पर  निर्भर  करती  है  कौर  मुझे  aren  है  कि  माननीय

 सदस्य  विधेयक  की  सफल  कार्यान्वित  को  उतना  ही  महत्व  देंगे  जितना  कि  ये  विधेयक  के  उपबन्धों  की

 चर्चा  को  दें  रहे  हैं  ।

 विधेयक  की  योजना  सभी  सदस्यों  gra  स्वीकार  कर  ली  गयी  है  ।  विधेयक  क  श्रन्तगैंत  तीन

 निकाय  स्थापित  किये  गये  वे  हैं  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास  तथा  भाण्डार  व्यवस्था  केन्द्रीय

 भाण्डार  व्यवस्था  तथा  राज्य  भाण्डार  व्यवस्था  निगम  ।  जहां तक  राष्ट्रीय  सहकारी  विकास

 तथा  भाण्डार  व्यवस्था  बोर्ड
 की

 स्थापना  तथा  उसके  उद्देश्यों  का  सम्बन्ध  उनके  बारे  में  कोई  भी

 मतभेद  प्रकट  नहीं  किया  गया  है
 |

 केवल  एक  बात  जिस  पर  मतभेद  वह  बोर्डे  के  गठन  के  बारे  में  है  ।

 माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  होना  चाहिये  कि  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति ने  यह  सिफारिश  की  है  कि

 ars में  १४  सदस्य  जिनमें  से  खाद्य  कौर  कृषि  मन्त्री  उसके  सभापति  उस  मन्त्रालय  के  सचिव
 या  re  oe

 faa  भ्रंग्रेजी  में



 ११  PeXS  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था  ३९३६१

 निगम  विधेयक

 उप-सभापति  योजना  वित्त  मन्त्रालय  (  भ्रामक  रेलवे  ate  और  परिवहन

 मन्त्रालय  का  एक-एक  प्रतिनिधि  हो  ।  इन  छः  सरकारी  प्रतिनिधियों  के  अतिरिक्त  रक्षित  बैंक  और

 राज्य  बैंक का  भी  एक-एक  प्रतिनिधि  होगा  ।  दोष  सदस्य  होंगे--वायदा  बाजार  aa  का

 एक  दो  सहकारी  तथा  दो  eq  गैर-सरकारी  व्यक्ति  |  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की

 frat  के  परीक्षण  के  सरकार  ने  यह  अनुभव  किया  था  कि  इस  बोर्डे  को  अधिक  सदस्यों  की

 श्रावश्यकता है श्रौर है  कौर  ६  कौर  सदस्य  बढ़ा  दिये  जिनका  विवरण  इस  प्रकार  से  है--खाद्य  are  कृषि

 मन्त्रालय  का  एक  शौर  एक  वित्त  प्रौढ़  मन्त्रालय  एक  वाणिज्य

 उद्योग  मन्त्रालय  एक  उत्पादन  मन्त्रालय  से  तथा
 दो

 भ्र ौर  सहकारी
 |

 सभा  यह  अनुभव  करेगी  कि

 सहकारी  कार्यों से  सम्बन्धित  सभी  मंत्रालयों  तथा  विभागों के  प्रतिनिधि  इस  बोर्ड  में  हों  ।  उदाहरणार्थ

 वाणिज्य  कौर  उद्योग  मन्त्रालय  हथकरघा उद्योग  के  संगठन  को  सम्भाले हुए  उत्पादन  मन्त्रालय

 कुटीर  उद्योगों  तथा  छोटे  पैमाने  के  उद्योगों से  सम्बन्ध  रखता  भ्र ौर  उन्हें  सहकारी  श्राघार  पर

 संगठित  करेंगा  ।

 यह  विचार  प्रकट  किया  गया  है  कि
 बोड़

 में  सरकारी  सदस्य  श्रमिक  हैं
 ।

 मैं  समझता हुं  कि

 सरकारी  तथा  गैर-सरकारी  सदस्यों  में  भेदभाव
 का  समय  ae  बीत  चुका है  ।

 दोनों
 ने  ही  कुछ

 एक  राष्ट्रीय  नीतियों  को  कार्यान्वित  करना  होता  है
 ।

 यदि  वे  पारस्परिक  नीतियों  में  समन्वय  नहीं

 उत्पन्न कर  सकते  तो  यह  अच्छा नहीं  है  ।  एक  दूसरे  की  सहायता  करने  की  भ्र पे क्षा  भेद-भाव  पर  अधिक

 जोर
 देना  इन  ara  के  विकास  तथा  उत्थान में

 बाधा
 पहुंचाता  हैं

 ।
 इसलिये  हमें  मिलजुल  कर

 काम  करना  चाहिये  ।

 वाद-विवाद  के  दौरान  में  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि  गैर-सरकारी  सदस्यों  की  संख्या बढ़ा  दी

 जानी  चाहिये
 ।

 मैं  उस  सुझाव  पर  विचार  करनें  के  लिये  तैयार  हूं
 ।

 मैं  यह  जानता हूं  कि  कोई  भी
 योजना  तभी

 सफल  होगी  जब  कि  गैर-सरकारी  सदस्यों  का  पूरा  सहयोग  प्राप्त  होगा  ।  मैं  यह  भी  जानता हूं

 कि  मध्य  तथा  छोटे  स्तर के  किसानों  को  भी  बो  दें  में  प्रतिनिधित्व दिया  जाना  चाहिये  ।  मैं  यह  बात

 ध्यान  में  रखूंगा  कि  इस  बोर्ड  में  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों को  नाम  निर्देशित  किया  जाये  जो  ग्राम्य  हितों

 का  प्रतिनिधित्व  करते

 यह  एक  सुझाव  भी  दिया  गया  है  कि  कार्यकारिणी  समिति  में  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  का  कौर

 प्रतीक  प्रतिनिधित्व  होना  चाहिये  ।  मैं  उस  सुझाव  को  भी  स्वीकार  करनें  के  लिये  तैयार  हूं
 ।

 एक  माननीय सदस्य  ने--मैं  समझता  हुं  शायद  श्री  मुरारका  ने  यह  कहा कि  उन्माद  किसी
 मन्त्री  की  भ्र नहें ताओं में  सम्मिलित  क्यों  नहीं  किया  गया  ।  इसके  बारे  में  मेरा  निवेदन हैं  कि  राज  तक

 कोई  उन्मत्त  मन्त्री  नियुक्त  नहीं  किया  गया  है  ate
 न

 ही  चरागे  कभी  नियुक्त  किया  जब  तक

 मन्त्री  स्वयं  पागल  न  होगा  वह  किसी  भी  पागल  को  नियुक्त  न  करेगा  ।  इसलिये  इस  बार  में  किसी

 को  कोई भय  नहीं  होना  चाहिये ।

 श्री  पके  एम०  थामस  (  :
 ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  ने  तो  यह  रिपोर्ट दी

 है  कि  खाद्य तथा  कृषि  मन्त्री  ही  उस  बोर्ड  के  सभापति  होंगे
 ।

 परन्तु  रखने  सभापति  को  सदस्य में  से

 चुनने  के  बारे  में  उपबन्ध  रखा  है  ।  यह  बदला  किस  लिये  ?

 श्री  vo  पी०  जन
 :

 नहीं  हमने  ऐसा  उपबन्ध  नहीं  रखा है  ।  तोपती  ake  उप-सभापति

 खाद्य
 att  कृषि  मन्त्री द्वारा  चुने

 जायेंगे
 ।

 दो  निगमों की  स्थापना  के  बारे में  दो
 महत्वपूर्ण  पूछे

 मूल  अंग्रेजी में



 देदे£४  कृषि  उत्पाद  तथा  ११  १९५६

 निगम  विधेयक

 to
 पी०  जैन ]

 गयें हैं  ।  श्री  वेलायुधन  द्वारा  पूछे  गये  का  श्री  दयानन्द  सहाय  द्वारा  बिल्कुल  ठीक

 उत्तर  दिया गया  है  ।  मैं  समझ  नहीं  सका  कि  भाण्डार  के  निर्माण  पर  उन्हें  क्या  झ्रापत्ति  है  +

 श्री  कासलीवाल  ने  यह  पूछा  है  कि  हमने  दो  निगम  स्थापित  करने  का  निर्णय  क्यों  किया है  ।  इस

 बात  के  सम्बन्ध  में  हमने  प्रारम्भिक  भ्र वस् था  में  ही  विचार किया  था  प्रौढ़  मामले  पर  कभ प्रकार

 से  विचार  करने  के  बाद  हमने  यह  भ्रनुभव  किया  कि  दो  निगमों  की  स्थापना  न  ही  केवल  उचित  है  ala

 आवश्यक भी  हैं  ।  केंद्रीय  भाण्डार  व्यवस्था  निगम  के  पूंजी  सम्बन्धी  ढांचे  के  परीक्षण  से  ज्ञात  होगा  कि

 सरकार  प्रारम्भिक  रूप  में
 ४

 करोड़  रुपया  देने  वाली  है  कौर  यह  कि  बीमा  राज्य  बैंक  भ्रनुसुचित

 संयुक्त  स्कन्ध  अभिज्ञात  सहकारी  शादी  ६  करोड़  रुपया  देंगी  ।  हमने

 यह  भ्र तु भव  किया कि  ६  करोड़  रुपया  तभी  प्राप्त  किया  जा  सकेगा  जबकि  भारत  सरकार  द्वारा  केन्द्रीय

 निगम  स्थापित  किया  जायेगा  ।  परन्तु  यदि  राज्यों  में  १६  या  २०  निगम  स्थापित  किये  गये  तो  ये

 वाणिज्यिक समवाय  इन  सभी  १६  या २०  निगमों में  धन  न  लगा  सकेंगे  ।  इन  ६  करोड़  रुपये  के  भ्राता

 पर  हम  ६०  करोड़  रुपया  उधार  लें  सकते  यदि हम  केन्द्रीय  निगम
 स्थापित

 न  करते  तो  हम

 उधार  लेने  की  शक्ति  से  वंचित  हो  जात े॥

 विधेयक में  यह  भी  लिखा  gare
 कि  केन्द्रीय  भाण्डार  व्यवस्था

 निगम  द्वारा
 जारी  किये  गये

 बन्ध  पत्रों  तथा  ऋण  पत्रों  को  भारत  सरकार  द्वारा  प्रत्याभूत  किया  जायेगा  ।  मैं  राज्य  सरकारों का

 अपमान  तो  नहीं  करना  चाहता  परन्तु  यह  बिल्कुल  सच  है  कि  भारत  सरकार  की  प्रत्याभूत  राज्य  सरकारों

 की  प्रत्याभूति  से  अधिक  पक्की  है  ।  इसलिये  भारत  सरकार  द्वारा  प्रत्याभूत  कोई  भी  बन्ध  राज्य

 सरकारों  द्वारा  प्रत्याभूत  बन्ध  पत्रों  की  हज अपक्ष  अधिक  शीघ्रता  से  प्रभावकारी  हो  सकेगा  ।

 कार्य  संचालन  की  दृष्टि  से  भी  यह  बात  अधिक  हितकर  सिद्ध  होगी  |  केन्द्रीय  भण्डार  व्यवस्था

 निगम  कार्य  संचालन  में  सहयोग  देगा  ।  माननीय  सदस्यों  को  ज्ञात  होगा  कि  देश  के  कई  भाग  घाटे

 वाले  क्षेत्र  हैं  जहां  पर  खाद्यान्न  तथा  अरन्य  कृषि  सम्बन्धी  वस्त्रों  की  अ्रधिक  मात्रा  में  खपत  होती

 है  ।  केन्द्रीय  भाण्डागार  व्यवस्था  निगम  उन  वस्तु ग्न ों  के  लाने  ले  जाने  ate  बेचने  दोनों  कामों  में

 सहायता  करेगा

 यह  कहा  जा  सकता  हैं  कि  हमें  केवल  एक  केन्द्रीय  भाण्डागार-व्यवस्था  निगम ही  स्थापित  करना

 चाहिये राज्य  भाण्डागार-व्यवस्था  निगम  की  कोई  श्रावद्यकता  नहीं थी  ।  माननीय  सदस्य  मेरे

 इस  कथन  से  सहमत  होंगे  कि  यदि  सारे  देवा  के  लिये  केवल  एक  ही  केन्द्रीय  भाण्डागार-व्यवस्था  निगम

 होता  तो
 प्रशासन

 में  बड़ी ही  कठिनाई  का  सामना  करना  पड़ता
 ।  सारांश

 यह  है
 कि  दो  निगम  अर्थात

 केन्द्रीय  भाण्डागार-व्यवस्था  निगम  तथा  राज्य  निगम  स्थापित  करना  एक

 भ्रच्छी  योजना है  ।  लेकिन  फिर  भी  मैं  माननीय  सदस्यों  को  यह  श्राइवासन  देना  चाहता  हूं  कि  जहां

 तक  गोदामों  के  अजन कौर  उनकी
 स्थापना  का  सम्बन्ध  मैं  केन्द्रीय  भण्डार  व्यवस्था  निगम  के  कार्यों

 को  न्यूनतम  तक  सीमित  रखना  चाहूंगा  जहां  तक  सम्भव  हम  राज्य  भण्डार  व्यवस्था

 निगम  द्वारा  गोदामों
 की  स्थापना

 को  प्रोत्साहित  करेंगे  ।  मैं  ava करता  हूं  कि  इससे  माननीय सदस्य

 की  बात  पूरी  हो  जाती है  ।

 भाण्डार  व्यवस्था निगम  की  पूंजी  २०  करोड़ रुपये  से  बढ़ाकर  ३०  रुपये  अथवा  ५०  करोड़

 रुपये  करने  के  सम्बन्ध  में  हरनेक  सुझाव  दिये  गये  हैं
 |

 कुछ  सुझाव  केन्द्रीय  श्र  राज्य  भाण्डार  व्यवस्था

 निगमों
 की  पूंजी  रचना

 श्व दलने
 के

 लिये
 भी  दिये गये  मुझे  दुःख  है  कि  मेरे  लिये  कोई

 भी  परिवर्तन

 स्वीकार  करना  सम्भव  नहीं  होगा
 |

 माननीय  सदस्यों  को ज्ञात हैं  कि  औद्योगिक  वित्त  निगम  की  प्राचीन

 पूंजी  केवल  ५  करोड़  रुपये  है
 ।

 वास्तव  इस  केन्द्रीय  भाण्डार  व्यवस्था
 निगम

 की
 समस्त  योजना

 प्राचीन  पंजी  को  weed  निम्न  तल
 पर  रखना  कौर  मुख्यतः  उधार  द्वारा

 प्यार  संचालनों की



 ११  PEXS  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था  RIEY

 निगम  विधेयक

 वित्त  व्यवस्था  करना हैं  ।  विधेयक  में  ये  शक्तियां  केन्द्रीय  भाण्डार  व्यवस्था  निगम  को  पर्याप्त रूप  से

 दी  गई  हैं  |  इस  बैंक  द्वारा  जारी  किये  गये  बन्ध  cat  ae  ऋण  पत्रों  को  केन्द्रीय  सरकार  जो  प्रत्याभूत

 प्रदान  करेगी  उसके  अतिरिक्त  वह  भारत  के  रक्षित  बैंक  से  उधार  ले  सकता  वह  राज्य  बैंक  से  उधार

 ले  सकता  वह  केन्द्रीय  सरकार  से  उधार  ने  सकता  है  प्रौढ़  वह  विकास  कौर  भाण्डार  व्यवस्था  बोर्ड

 से  उधार लें  सकता हैं  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  इन  गोदामों  कौर  भण्डारों  की  स्थिति  के  सम्बन्ध  में  जोरदार  शब्दों

 में  mod
 विचार  व्यक्त  किये

 ।
 मैंने  झपने  प्रारम्भिक  भाषण  में  इसे  बहुत  स्पष्ट  रूप  से  समझाने  का  प्रयत्न

 किया  ।  मुझे  खेद  है  कि  मेरे  समझाने  में  अवद्य  ही  कोई  गलती  रही  इसी  कारण  मैं  माननीय

 सदस्यों
 के  समक्ष  सही  चित्र  नहीं रख  सका  ।  हम  गांवों  में  बहुत  से  गोदाम  बनाने  का  विचार  कर  रहे

 उनका  स्वामित्व  बड़े  अकार  की  सहकारी  समितियों  के  हाथ  में  होगा  ।  जैसा  कि  मैंने  इनमें

 से  प्रत्येक  सहकारी  समिति
 ४

 से  लेकर  गांवों  तक  की  आवश्यकताओं  की  पत्नी  करेगी  ।  उन  ५  से

 लेकर  €  तक  गांवों के  छोटे  जो  सहकारी  समिति के  सदस्य  इन  छोटे  गोदामों  में  at

 पैदावार  जमा  करेंगे  ।  यह  इसका  संग्रह  पक्ष  है  ।

 एक  होगी  सहकारी  विपणन  राज्य  भण्डार  व्यवस्था

 निगम  कौर  केन्द्रीय  भाण्डार  व्यवस्था  निगम  में  होकर  गुजरेगी  |  वह  इन  छोटे  ग्राम-गोदामों  में

 संग्रहीत  कृषि  सम्बन्धी  पैदावार  को  इकट्ठा  करेगी  शौर  उसे  इस  लाइन  के  माध्यम  से  बड़े

 बाजारों  में  ले  जायेगी  जहां  खाद्यान्नों  ak  wear  कृषि  सम्बन्धी  पैदावार का  पूरा  मूल्य  वसूल  किया

 जायेगा  जो  पन्त  में  मूल  उत्पादक  के  पास  वापस  चला  जायेगा

 उसका  वित्त  व्यवस्था  पक्ष भी  है  ।  एक  माननीय  सदस्य  ने  समझता  हं  वह
 डा०  ह

 a——hel

 अध्यक्ष  महोदय
 :

 से  ग्रा पका  क्या  है  ?

 श्री  ए०  पी०  जैन  :
 हम  पैदावार को  पहले  प्राथमिक

 साख  समितियों
 द्वारा

 संचालित  छोटे

 ग्राम  गोदामों  में  संग्रहीत  करेंगे  ।  लाइनਂ  से  मेरा  तात्पर्य  यह  हैं  कि  ये  खाद्यान्न  विपणन  सहकारी

 राज्य  केन्द्रीय  भण्डार  के  माध्यम  से  बड़े  बाजारों  में  बेचे  जाते  हैं  ।  वह  एक  निरन्तर
 ह ए

 कड़ी  होती  है  |  मैंने  पाइप  लाइनਂ  शब्द  का  प्रयोग  उपलब्ध के  रूप  में  किया  था

 अगस्त  मैं
 इसके  वित्त  व्यवस्था  पक्ष  के  सम्बन्ध  में  रहा

 था  |
 जब  पैदावार  ग्राम  गोदामों  में

 जमा हो  जाती  है  तो  सहकारी  समिति  पैदावार  के  बदले  में  खेतिहरों  को  धन  दें  सकती है  |  जब  पैदावार

 ग्राम  गोदामों  से  विपणन  सहकारी  समितियों  के  भण्डारों  में  जाती है  तो  भण्डार  व्यवस्था  रसीदें

 जारी  की  जायेंगी  ।  ये  रसीदें  बैंक  में  जमा  की  जा  सकती हैं  शौर  रुपया  लिया  जा  सकता  है  ।  इस

 यह  केवल  कृषि  सम्बन्धी  पैदावार  के  संग्रहण  की  प्रणाली  नहीं  है  वरन  वित्त  व्यवस्था  का  उपबन्ध  करने

 श्र  पैदावार  के  विपणन
 की

 नियमित  प्रणाली  हैं  ।  इसी  कारण से  भारत  के  इम्पीरियल बैंक  का

 करण  किया  गया  उसको  भारत  के  राज्य  बैंक  में  परिवर्तित  किया  गया  कौर  उसका  विस्तार  किया

 जा  रहा हैं  |

 इन  मुख्य  बातों  के  बाद  मैँ
 माननीय

 सदस्यों  द्वारा  उठाये  गये  कतिपय wea  प्रश्नों को  लूंगा  ।

 बहस  के  दौरान  में  प्रौढ़
 संशोधनों

 में  हरनेक  वस्तुभ्नों  को  सम्बन्धी  पैदावारਂ  की  परिभाषा में

 सम्मिलित  करने  के  लिये  अनेक  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।  यह  सुझाव  दिया  गया  है  कि

 नारियल  की  जटा  दौर  उससे  बनी
 what

 की
 मूल  अंग्रेजी  में



 ZzEQ  कृषि  उत्पाद  तथा  ११  PENS
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 ए०  पी०  जेन |

 चाय  कौर  फलों  फल  उत्पादों  कौर  रेशम  को
 सम्मिलित  करतें  इस

 परिभाषा
 में

 सम्मिलित

 कर  लिया  जाये  ।

 इस  विधि  के  पास  करने  में  हम  संविधान  की  सप्तम  शभ्रनसुची  की  समवर्ती  सूची  की प्रविष्टि  ३३

 से  बन्धे  हुए  हैं  ।  उसमें  इस  प्रकार  लिखा  है
 fe  ०७४३० ane  में  व्यापार  भ्र ौर  वाणिज्य  तथा  उनका  सम्भरण श्र  वितरण

 में  उन  भागों  को  छोड़ता जा  रहा  हूं  जो
 इस  विधेयक  से  सम्बन्ध नहीं

 खाद्य  तिलहनों  कौर  तेलों  को  सम्मिलित  करतें  हुए

 पणों  का  खली  कौर  अन्य  संकेन्द्रित  पदार्थों  को  सम्मिलित  करतें

 कच्ची  धुनी  या  बिना  कौर  रुई  के  भ्र ौर

 कच्चा  पटसन |

 हमें  प्रत्य  वस्त्रों  के  सम्बन्ध  में  कानन  बनाने  का  अधिकार  नहीं  हैं  ।

 श्री  Yo  एम०  थामस  यह  सक्षम  विधान है  दौर  इसमें  राज्य के  क्षेत्र  के  भ्रतिक्रमण  का  कोई

 नहीं  है  ।

 श्री  vo  पी०  जेन  :  हमने  महान्यायवादी  से  परामर्श  कर  लिया  हैं  अर  उनका  यही

 मत है  कि  इस  विधान  को  संविधान  की  सप्तम  wat  की  सूची  ३  की
 प्रविष्टि  ३३  तक  ही

 सीमित  रखना  आवश्यक  है  ?  यह  किसी  को  बाध्य  करने  या  न  करने  का  प्रदान  नहीं  है  ।  यह

 विधायिनी  शक्तियों  का  प्रदान है  ate  केन्द्र  की  विधायिनी  शक्तियां  इन्हीं  अनुच्छेदों  तक  सीमित हैं  ।

 यहां मैं  यह  भी  gata  कि  खाद्यान्न  का  निवेदन  उदारता  से  किया  गया  है  ताकि  पोषण  के

 लिये  खाई  जानें  वाली  प्रत्येक  वस्त  सम्मिलित हो  जाये  ।  उसमें  गोल

 मिर्चे  aka  अनेक  चीजें  सम्मिलित  हैं  ।

 माननीय  सदस्य  :
 ?

 श्री  vo  पी०  जेन  :  लोक-सभा  के  लिये  यह  सम्भव  नहीं  होगा  कि  वह  संविधान  की  सप्तम

 अनुसूची  की  सूची  ३  की प्रविष्टि  ३३  में  सन्निहित  वस्त्रों  में  कोई  वस्तु  बढ़ाये |

 श्री के०  ato  सोनिया नें  यह  प्रापत  की  कि  हमने उस  मन्त्रणा  निकाय की  स्थापना  का

 उपबन्ध  क्यों  नहीं  किया हैं  जिसकी  सिफारिश  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  ने  की  थी  ।  मैं  ग्रामीण
 x

 ऋण  सर्वेक्षण  समिति  द्वारा  प्रतिवेदन  के  पष्ठ  Yor  में की  गई  सिफारिशों  को  पढकर  सनाना

 चाहुंगा
 bc  कक  हैक

 हम  एक  मन्त्रणा  परिषद्‌  के  निर्माण  की  सिफारिश  करेंगे  जिसमें समस्त  अथवा

 अधिकांश  राज्यों
 का  प्रतिनिधित्व  हो  भ्र  इसके  भ्र ति रिक्त  सहकारी

 आदि  सम्मिलित  हों  ।  इस  परिषद्‌  की  बैठक  वर्ष  में  एक  बार  होनी  चाहिये wk  यदि
 ४००  ०+क  कक  कक  कक

 आवश्यक हो  तो  दो  बार भी  हो  सकती है  ।  यह  परिषद्‌  रक्षित  बैंक  के  कार्यों

 शरर  भारत  सरकार  के  खाद्य  शर  कृषि  मन्त्रालय  के  संगत  कार्यों  शौर  उसके  अन्तर्गत

 राष्ट्रीय  सहकारिता  विकास  ate  भाण्डार  व्यवस्था  बो  से  सम्बन्धित  अ्रधघिक  व्यापक

 श्र  महत्वपूर्ण
 कार्यों  के

 लिये  एक  ही  हो  सकती  है  ।  दूसरे  शब्दों  खाद्य  a  कृषि

 राष्ट्रीय
 सहकारिता  विकास

 शौर
 भाण्डार  व्यवस्था  ats  रक्षित  बैंक  के

 लिये  एक  ही  सामान्य  मन्त्रणा  समिति हो  सकती  हे  1”
 $$

 मूल  प्रंग्रेजी  में



 ११  १९५६  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )
 ३३६७

 निगम  विधेयक

 हमने  ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की  सिफारिशों  को  स्वीकार  कर  लिया  हैं  और  हम  एक

 मन्त्रणा  समिति  स्थापित  करना  चाहते  परन्तु  हमने  उसके  लिये  इस  कानून  में  इसलिये  उपबन्ध  नहीं

 किया  कि  यह  मन्त्रणा  निकाय  केवल  खाद्य  शर  कृषि  मन्त्रालय  भ्र  इस  विधेयक  द्वारा  निर्मित  विकास

 बोर्ड  के  सम्बन्ध में  ही  कार्य  नहीं  करेगा  रक्षित  बैंक  का  भी  ।  इसलिये  माननीय  सदस्य  को  कोई

 भय  नहीं  होना  चाहिये  ।  मन्त्रणा  समिति  अथवा  निकाय  स्थापित  किया  saa  यद्यपि  इस  विधेयक  में

 उसका  उपबन्ध  नहीं  किया गया  है  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  सरकार  के  सहकारिता  आन्दोलन  में  भाग  लेने  के  सम्बन्ध  में  चेतावनी

 दी  lag  कोई  गम्भीर  झ्रापत्ति  नहीं थी
 ।  वास्तव  राज  इस  बात  को  अधिक  अनुभव  किया  जा  रहा  हैं

 कि  यदि  सहकारिता  आन्दोलन  को  वास्तविक  प्रोत्साहन  देना  यदि  उसको  सफल  बनाना  तो  सरकार

 को  पुरी  तरह  भाग  लेना  चाहिये  |  सरकार ने  भ्रंश  पूंजी  में  भाग  लेने  का  निर्णय कर  लिया  परन्तु  जेसा

 कि  मैँने  पहले कहा  हमारा  ७५  मूल  समितियों  की  sar  पूंजी  में  स्थायी  रूप  से  भाग  लेना  नहीं

 जैसे ही  सहकारी  समितियों के  सदस्य  अपनी  स्वयं  की  पूंजी का  अंशदान  करने  की स्थिति में  हो

 जायेंगे हम
 सरकारी  पूंजी  लौटा  देंगे

 और
 मूल  जो  कभी  तक  सबसे  महत्वपूर्ण  चीज

 सदस्यों
 के  हाथ  में  श्री  जायेगी

 |
 हमारे  उसमें  रहते  हुए

 भी
 ऐसा  कोई  उद्देश्य  नहीं  है  कि  प्रतिदिन के  aN A

 करण में  हस्तक्षेप  किया  जाये  |  हमारा  कार्य  केवल  सहायता  करने  का  है  कौर हम  तभी  भाग  लेते  हैं

 जब  नीति के  प्रश्न या  कोई  मुख्य  वित्तीय  सुधार  उपलक्षित  होते हैं  ।  दोष  कार्यकरण  अन्य

 सदस्यों  के  हाथ  में  छोड़  दिया  जायेगा  ।

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  किसानों  को  सहकारी  समितियों  का  सदस्य  बनने  को  बाध्य  करने

 काप्र इन  उठाया  ।  सहयोग  इच्छा  पर  निर्भर  करता  है  |  उसका  न्  अपने  area  विकास

 हैं  ।  प्रभी  तक  हम  सहयोग  को स्वेच्छा  से  किया  गया  आन्दोलन मानते  राय  a यही  कारण है

 कि
 जब  सरकार ने  बहुत  अधिक  प्रवेश  करना  चाहा  तो  गैर-सरकारी सहकारियों  की  शोर से  कोई

 नहीं  की  गई
 थी  ।

 चीन  जहां  भिन्न
 प्रकार

 की
 व्यवस्था

 यंह  कहने  में  गर्व  करता  हे
 कि

 वहां  का  सहकारिता  अ्रान्दोलन  ऐच्छिक  है  ।  यदि  हम  किसी  प्रकार  की  बाध्यता  तो  मैं

 समझता हूं  कि  भ्रान्दोलन  की  उन्नति  होने  के  बजाय  आन्दोलन  के  विरुद्ध  सामान्य  उदासीनता  उत्पन्न

 हो  जायेंगी  ।  फिर  भी  इसका  यह  wet  नहीं  है  कि  हमें  कज  के  वितरण  उ  रनों  शौर  wea

 चीजों के  सम्भरण  झधघिकतम  सीमा  के  परिणामस्वरूप कौर  भ्र न्य था  उपलब्ध होने  वाली  भूमि के
 wet  में

 भ्रान्दोलन  को  प्रोत्साहन  नहीं  देना  चाहिये  |  हमें  सहकारी  समितियों  को  निरपेक्ष  अग्रि मता

 देनी  चाहिये
 ।  परन्तु  मैं  समझता हूं  यदि  सहकारिता  arte  में

 अनिवार्यता
 के  तत्व  का  समावेश  किया

 जायेगा  तो  वह  घातक  होगा  ।

 थोड़ा-सा  उल्लेख  राष्ट्रीय  विस्तार
 सेवा  कौर  सामुदायिक  परियोजनाओं कौर  उनके  सहकारिता

 से  सम्बन्ध  के  बारे  में
 भी

 किया  गया
 था  ।  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवा  योजना  कौर  सामुदायिक

 परियोजनाओं
 के

 ania
 उद्देश्य  यह  है  कि  प्रत्येक  परिवार  का  ao  लिये  प्रतीक  उत्पादन  का  कार्यक्रम

 होना  चाहिये  ate  प्रत्येक  परिवार  को  किसी  एक  सहकारी  समिति  का  सदस्य  होना  चाहियें  |  afer

 लक्ष्य  यह  हैं
 ।

 उसकी प्राप्ति  में  कुछ  समय  परन्तु  उपक्रम के  सहकारी  स्वरूप  का  विकास  राष्ट्रीय

 विस्तार  सेवा  कौर  सामुदायिक  परियोजनाओं  की  एक  मुख्य  जिम्मेदारी  है
 ?  सहकारी  समितियों

 का
 एकीकृत  कौर  सुनियोजित  जाल  स्थापित  किये  बिना  ग्रामीण  क्षेत्र  की  पूर्ण  प्रगति  सम्भव

 नहीं  हो  az  सामुदायिक  परियोजना  प्रशासन  विशेष  दिलचस्पी  ले  रहा  है  और  उस  प्रशासन

 को  निर्देश दिये  गये  हैं  कि  उसको  ग्रामीण  क्षेत्र  में  सहकारी  विधायन  )
 ae  में  सक्रिय  दिलचस्पी  लेनी  चाहिये  ।
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 निगम  विधेयक

 [ str  ए०  पी०  जैन ]

 कुछ  माननीय  सदस्यों  ने  यह  wed  उठाया  कि  विधेयक  निगम  के  कार्यकरण  का  ब्योरा  नहीं

 प्रदान  करता  ।  यह  बहुत  स्वाभाविक है  ।  एक  स्वायत्तशासी  निगम के  कार्यकरण  का  ब्योरा  देना

 सम्भव  नहीं  हैं  जबकि  सामान्य  नीति  निर्धारित  की  जा  रही हो  are  कानन  द्वारा  रचना  का

 उपबन्ध  किया  जा  रहा हो  |  ब्योरा  ats शर  निगम  द्वारा  तैयार  किया  जायेगा  ।  कुछ  बहुत  कीमती

 सुझाव  दिये  गये  हैं  कौर  मैं  उन  सुझावों
 को  बोर्ड

 कौर  निगम  के  पास  भेज दूंगा  ।
 मैं

 करता  हूं

 वें  उन  पर  विचार  करेंगे  ।

 +  माननीय  सदस्य  श्री  waite  मेहता  ने  ठीक  ही  कहा  कि  भाण्डारों में  संग्रहण का  मूल्य  कम  से

 कम
 रखा  जाना  चाहिये

 ।
 उन्होंने  परिवहन  शहरों  संचार  सुविचारों  पर

 भी
 जोर  दिया

 ।
 वे  सब  आवश्यक

 चीजें
 हैं  कौर  यही  कारण  है  कि  बोर्ड  में  रेलवे  बोर्ड  कौर  परिवहन  मन्त्रालय  दोनों  को  प्रतिनिधित्व  दिया

 हैं  ।  हम  उन  सब  बातों  को  नोट  करेंगे

 भाषण  समाप्त  करने  के  पूर्व  मैँ  श्री  मुरारका  द्वारा  उठाई  गई  आपत्ति का  निर्देश
 करूंगा  |

 उन्होंने  कहा  से  अड़ी  निधियों का  वण्टन  करने  के  लिये  कहा  जा  रहा  फिर  भी  हमें  यह  नहीं

 बताया  गया
 कि

 सरकार  कितने  लाभांश  की  प्रत्याभूत  देगी  है  नवयुवक श्री  मुरारका  पूंजीपति वर्ग  के  हैं

 कौर  वहू  भली  प्रकार  जानते  हैं
 कि

 पूंजीपति  वयस्क  बच्चे  के  नाम  से
 बैंक

 में  लेखा  प्रारम्भ कर  देते  हैं

 परन्तु मैं  प्रभी  तक  इस  वर्ग  के  किसी  ऐसे  व्यक्ति  को  नहीं  जानता हूं  जो  बिना  पैदा  हुए  बच्चे के  नाम

 सेही  बैंक  में  लेखा  प्रारम्भ कर  देता हो  ।  इस  बोर्ड का  जन्म  होने  जा  रहा  है  कौर  ब्योरा  तैयार

 किया  जायेगा  ।  भारतीय
 वित्त  निगम  का  पूवे  दृष्टान्त  भी  है  जिसमें  सरकार

 द्वारा  २-१/४  प्रतिशत

 लाभांश  की प्रत्याभूति  दी  गई  हैं  ।  इन  सब  बातों  का  ब्योरा  तैयार  किया  जायेगा  ।

 श्री  सुरारका  (  गंगानगर-झुंझुनू  )  मेरी  श्रापत्ति  यह  नहीं  है  कि  सरकार  ने  लाभांश  की

 प्रत्याभूत  दी  हैं  ।  मेरी  आपत्ति  यह  है  कि  विधेयक  में  ब्याज  की  दर  का  उल्लेख  नहीं है  ।

 fat  go  पी०  जेन  :  मैंने  टीक  यही  कहा  था  ।  लेखा  बच्चा  पैदा  होने  के  बाद  खोला  जाता

 उसके पूर्व  नहीं  ।  इस  बोर्डे  का  जन्म  होने  वाला  है  और  ये  सब  चीजें  बाद  में  निश्चित  की

 जायेंगी  ।

 मुरारका  :
 भारतीय  वित्त  निगम  के  सम्बन्ध में  इसका

 उल्लेख  विधेयक में  किया  गया  है
 ।

 महोदय  :
 कई  तरीके हो  सकते  है  ।  अधिनियम  में  इसका  उपबन्ध  किया  भी  जा  सकता

 नहीं  भी  किया  जा  सकता  है  ।

 लिए go
 पी०

 जेन
 :  हम  माननीय  सदस्यों  द्वारा  इस  सभा  में  दिये  गये  सभी  सुझावों  पर

 ध्यान  देंगे  प्रौढ़  इस  सम्बन्ध  में  मैं  माननीय  सदस्यों  तथा  जनता  के  सहयोग  पर  निर्भर  रहूंगा  |  मैं  वचन

 देता हूं  कि  जहां  तक  मेरे
 ats

 तथा
 निगम

 का  प्रदान  हमें  सदैव  इस  बात  पर  प्रसन्नता  होगी

 कौर  हम  गैर-सरकारी  सहयोग  का  यथासम्भव  स्वागत  करेंग े।

 पथरी  ato  क०  दास  (  माननीय  मंत्री  जी  नें  कहा  था  कि  सरकार प्राथमिक

 समितियों में  वित्तीय  भागीदार  ब्रनने  का  विचार  नहीं  कर  रही

 ए०
 पी०  जेन  :

 प्रारम्भ  में  हम  भागीदार  बनेंगे  किन्तु  हालात  ठीक हो  जाने  पर  हम  अपनी

 पूजी  वापस
 ले  लेंगे  ।

 श्री  विभूति मिलन
 व

 :  विलेज  स्टोर  हाउस  (  गांव के  गोदाम  में  जो

 किसान
 गल्ला

 ले
 जायेगा

 उसको  किस  रेट  (  से
 गल्ले

 की  कीमत  मिलेगी
 ?  जो

 मल  अंग्रेजी  में



 ११  ce  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था  )  ३३६९

 निगम  विधेयक

 लोकल  (  का  रेट  होगा  वह  मिलेगा या  कि  सरकार  का  कोई  डाइरेक्शन  (

 रहेंगा कि  इस  हिसाब  से
 किसान  को  fact ।

 श्री  ए०  पी०  जेन
 :  यह  तो  मैं  कह  चुका कि

 सबकी
 सब

 बातें  हर  इलाके  के  वास्ते
 तय

 होंगी  |

 जो-जो  भाव  होंगे  उन्हीं  के  हिसाब  से  कीमत  दी  जायेगी  ।

 चौ०  fag  :
 क्या  जो  कंट्री के  किसान  वह  wa  बड़ी-बड़ी  मंडियों

 जैसे  कलकत्ता  कौर  के  गोदामों  में  aa  wart  रख  सकेंग े?

 श्री  ए०  पी०  जन
 :

 चौधरी  साहब
 तो

 बड़े  किसान  उनको
 हम  यह  सहूलियत  देने  की  जरूर

 कोशिश  करेंगे  |

 चौ०  रणवीर  सिह  :  यह  गाली  देंने  का  बरच्छा  तरीका  है  |

 श्री  बंसल  :  मेरे  ख्याल  में  श्री  विभूति  मिश्र  का  सवाल  यह  था  कि ज  ब  कोई  किसान  किसी

 वेयरहाउस  में  अपना  गल्ला  लें  जायेगा  तो  उसको  उसकी  कीमत  का  कितना  भाग  मिलेगा

 श्री ए०  पी०  जन  :  यह  तफसील  तो  बनाई  ्य अभी में में  कुछ  नहीं  कह  सकता  |

 अध्यक्ष  महोदय  :  प्रश्न  यह  ह

 कि  सहकारी  सिद्धान्तों  पर  कृषि  उत्पाद
 की  भाण्डागार  व्यवस्था  कौर  विकास  के  लिये

 तथा
 तत्सम्बन्धी  मामलों  के  लिये

 निगमों
 के

 विनियमन  तथा  निगमन का  उपबन्ध  करने

 वाले  विधेयक  पर  विचार  किया  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  २  (  परिभाषायें  )

 श्रिया  महोदय  :
 सभा  wa  विधेयक  पर  खण्ड वार  विचार  करेगी  ।  खण्ड  २  पर

 लिखित  संशोधन  प्रस्तुत  किये  जायेंगे  संशोधन  संख्या  ६,  ११२,  ३२,  ५५,  ५६,  ५७  अर ४८  |

 श्री  रानें  (  में  संशोधन  संख्या  ६  प्रस्तुत  करता  हु

 fat  दोष गिरि  राव  (  में  संशोधन  संख्या  ११२  प्रस्तुत  करता हूं  ।

 श्री  एन०  ato  चौधरी
 :

 में  संशोधन  संख्या  ३२  शौर  ३४  प्रस्तुत  करता हूं
 ।

 इकबाल  सिंह  (  फाजिल्का-सिरसा  मैं  संशोधन  संख्या  ५५,  ५६,  ५७  सनौर

 ५८  प्रस्तुत करता  हूं  ।

 महोदय  :  सारे  संशोधन  सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  राने
 :

 माननीय  मंत्री  जी  के  भ्राइवासनों  से  मेरे  संशोधनों  का  प्रयोजन हल  हो
 गया  ह  उन्होंने  आश्वासन  दिया  हैं  कि  इस  अधिनियम  में  खाद्यान्नों  के  हल्दी

 इत्यादि  भी
 करा

 जायेगी  ।
 श्री  केवल  तम्बाकू  का  प्रशन  रह  गया  हैँ  ।

 कोल्हापुर  तथा  अन्य

 जिलों
 के  कई  किसान  तम्बाकू

 की  खेती  करते हैं  तथा  तम्बाक  से  हमारे देश  के  करोड़ों  रुपये  प्रति  वर्ष

 की  ara  भी  होती  है  प्रौढ़  यह  सड़ने  गलने वाली  वस्तु  भी  नहीं है  ।  इसे  खण्ड २  में  शामिल

 करना  चाहिये  ।

 प्रिय  महोदय :
 माननीय  मन्त्री  जी

 ने  यह  कहा  है  कि  समवर्ती सूची  के  तम्बाकू
 केन्द्रीय  सरकार  के  क्षेत्र  में  नहीं  जाता है  ।

 परं ग्रेजी में



 Yoo  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था  )  ११  LENE

 निगम  विधेयक

 श्री  राने  :
 मैं  इस  बात  को  भी  लेता हूं

 ।
 यद्यपि  सरकारी  विशेषज्ञों  ने  यह  कहा  है

 कि
 कुछ  वस्तुयें

 लेने  से  यह  बात  विधेयक  की  शक्ति  के  बाहर  हो  जायेगी  इस  सम्बन्ध  में  मेरा  इतना  ही  निवेदन है

 कि  माननीय  मन्त्री  जी  इस  मामले  की  जांच  करवायें  |  मेरे  विचार  से  यह  विधेयक  प्रथम  अथवा  द्वितीय

 पंचवर्षीय  योजना  को  क्रियान्वित  करने  के  उद्देश्य  से  बनाया  गया है  ।  द्वितीय  योजना  के  मस्जिदे

 के  पृष्ठ  ७२  में  भण्डार  कार्यक्रम  का  स्पष्ट  उल्लेख  भी  किया  गया  है  ।  समवर्ती  सूची  की  प्रविष्टि

 २०  में  यह  स्पष्ट  कहा  गया  हैं  कि  प्राथमिक  तथा  सामाजिक  कार्यक्रमों  के  सम्बन्ध में  संसद  द्वारा  विधान

 पारित  किया  जा  सकता है  ।  मे  '  विचार  में  तम्बाकू  को  शामिल  करना  विधेयक  की  शक्ति  के

 परे  नहीं  कहा  जा  सकता  है  |

 श्री  शेष गिरि  राव  :  मेरा  date  ११२  बहुत  सीधा है  मैं  विधेयक  में  वनस्पति  ते लोंग को  भी

 शामिल  करना  चाहता  हूं  ।

 श्रिया  महोदय
 :

 इसमें  वानस्पतिक  तेल  तो  शामिल  क्या  वानपस्तिक तेल  तथा

 खाद्य  तेलों  में  कोई

 श्री ए०  पी०  जैन  :  वानस्पतिक  तैल  खाद्य  तथा  प्रखर  दोनों  ही  प्रकार के  हो  सकते  हैं  ।

 इसमें  सारे  खाद्य  तैल  शामिल  हैं  ।

 सरदार  इकबाल  सिह  मैं  प्रगति  एमेंडमेंट  नम्बर  ५८  की  बाबत  कुछ  कहना  चाहता  हूं
 ।

 जहां तक  टी  का  सवाल  है  सेंट्रल  गवर्नमेंट  के  भ्रंश  कांस्टीट्यूशनल  के  तहत  जो  सबजेक्ट

 at  उनके  मुताबिक  लैजिस्लेट  कर  सकती  है  ।
 जहां  तक  गुड़  का  सवाल  हम  कांस्टीट्यूशनल

 को  ठीक  तरह  से  इंटरप्रेट  तो  उसको भी  हम  इस  बिल  में  स्थान  दे  सकते  हैं
 ।

 साथ  ही  साथ  मैं

 यह  भी  चाहता हं  कि  इस  विधेयक में  तिलहन  तरकारियों
 व  फल  इत्यादि  चीजों  को  भी  इस

 २  में  शामिल  कर  लिया  जाये  ।  गर  हमने  ऐसा  किया  तो  मैं  समझता  हुं  हम  किसी  तरह  से  भी

 ६ £५  की  प्राविजंस को  वायोलेट  नहीं  करेंगे ।  इंस  वास्ते  में  तराशा  करता  हूं  कि  यह  जो  मेरी

 एमेंडमेंट  नम्बर  ५८  इसको  मंजूर  कर  लिया  जायेगा
 ।

 श्री  एन०  ato  चौधरी  :  माननीय  मंत्री  जी  के  स्पष्टीकरण  के  पश्चात  मुझे  अधिक  नहीं

 कहना  है  ।  भ्राता  के  सम्बन्ध  में  मैं  विशेष  जानकारी  चाहता था
 कि

 क्या  उन्हें  भी  शामिल किया  है  ।

 संशोधन  में  शब्दों  की  अशुद्धि  रह  गई  है  पेपर  के  स्थान  पर  )

 गया  हैं  ।  साथ  ही  मैं  यह  भी  चाहता हूं  कि  पटसन के  साथ  (gent)  को  भी  इसमें

 शामिल  किया  जाये  |

 श्री  ए०  एम०  थामस
 :

 मैं  माननीय  मन्त्री  जी  के
 इस  तर्क॑  से  प्रभावित नहीं  हुआ कि  हम

 केवल  उन्हीं  वस्तुभ्नों  के  लिये  विधान  बना  सकते  हैं  जिनका  उल्लेख  समवर्ती सूची  में  हैं  ।  वस्तुतः  खण्ड

 RH  अनुसार  बोर्ड
 का  कार्य  ऋण  तथा  अन्य  सुविधायें  प्रदान  करना  है  मेरे  विचार  में  इस  सूची  में  कुछ

 अन्य  वस्तुयें  शामिल  करने  से  हम  संविधान  के  उपबन्धों  पर  कोई  आघात  नहीं  करेंगे  ।  हमारे  राज्य  में

 गोल  बगिया  घास  का  टेपिश्नोका  इत्यादि  महत्वपूर्ण  वस्तुओं  जिन्हें  कृषि  उत्पाद

 की  परिभाषा  के  प्रश्नगत  लाना  चाहिये  अन्यथा  इस  विधेयक  में  कोई  प्रयोजन सिद्ध  नहीं  होगा ।  जब

 बनी  राने  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  थे  तो  श्री  इयामनन्दन  सहाय  ने  यह  कहा  था  कि  राज्य-विधान

 बना  कर  किसी  भी  वस्तु
 को

 कृषि  उत्पादों  के  भ्रन्तर्गत ला  सकते  किन्तु  खण्ड  ३४  के  भ्रमित  ऐसा

 करना  सम्भव  नहीं  है  क्योंकि
 उसमें  लिखा  है  कि  इस  भ्रधिनियम  के  उपबन्धों  के  अ्रधीन  एक

 राज्य  भाण्डार
 निगम  अमुक  ्  नियम  बना  सकता

 इत्यादि  ।  मैं  माननीय  मंत्री  से  निवेदन
 ह  rn

 ल  कक! ग्रंग्रेजी  में



 ३४७० १ ११  १९५६  कृषि  उत्पाद
 तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )

 निगम  विधेयक

 करूंगा  कि  वे  इसे  स्पष्ट  करें  कि  कया  राज्य  भाण्डार  निगमों  के  गठन  से  सम्बन्धित  अधिनियम

 बनाते  समय इन  ae  को  भी  सम्मिलित  कर  सकती  हैं  भ्रत्यथा  राज्य  ate  कौर  राज्य  निगम

 इस  अ्रधिनियम के  ata  दी  गई  सुविधाओं  से  लाभ  नहीं  उठा  सकेंगे  ।  यदि  अधिनियम  में  केवल यह

 उपबन्ध रख  दिया  जाये  कि  ऐसे  मामलों  में  भाण्डार  निगम  तथा  राज्यों  की  सहायता  तो

 बहुत  कुछ  प्रयोजन  हल  हो  गंगा
 ।  उदाहरण के  afar  घास  का  तेल  लीजिये  जो  एक  बहुमूल्य

 पहाड़ी  उत्पाद  है  ।  इसके  साथ  ही  हम  जानते हैं  कि  theaters  संग्रह के  लिये  सैंकड़ों  सहकारी

 समितियां हैं  ।  लेकिन  वे  इस  शभ्रधिनियम  के  उपबन्धों  का  लाभ  नहीं  उठा  सरकती हैं  ।  इसलिये  मेरा

 निवेदन है  कि  यदि  हम  कृषि  उत्पाद  का  क्षेत्र  बढ़ा  दें  तो  इसमें  संविधान के  उपबन्धों का  कोई  उल्लंघन

 नहीं  होगा
 ।  एक  संशोधन  में  कहा  गया  है  कोई  wea  वस्तु  जिसका  केन्द्रीय  सरकार  सरकारी

 गजट
 )

 में
 उल्लेख  करे

 ।”
 इस  बात के  स्वीकार कर  लेने  पर  किसी भी  आकस्मिकता का

 सामना  किया  जा  सकता  हैं
 |

 हम  लोग  नहीं  जानते  हैं  कि  महान्यायवादी ने  कया  कहा  किन्तु यदि

 नीय  मन्त्री  जी  उसे  हमें  बता  दें  तो  सम्भव  है  इस  विषय  पर  प्रतीक  प्रकाश  पड़े  क्योंकि  मेरे  विचार  में  हम

 प्रत्येक  वस्तु
 को

 भाण्डार  में  रखने  के  प्राधिकारी  हैं
 ।

 इस  पर  किसी  प्रकार  का  प्रतिबन्ध  लगाना  अनुचित  है
 |

 ठाकुर  दास  कभार
 ) भ्  मेरे  विचार  में  यदि  इस  विधेयक  का  क्षेत्र नहीं  बढ़ाया

 जायेगा तो  इसका  प्रभाव  बहुत  सीमित  रहेगा  कौर कई  राज्य  तथा  कई  वस्तुद्नों को  इसका  लाभ  नहीं

 मिलेगा  |  हमें
 राज्यों

 के
 परामर्श  तथा  सहमति से  इसमें  कुछ  wa  वस्तुयें  भी  शामिल

 करनी  चाहियें  |  तम्बाकू  बहुत  महत्वपूर्ण  पदार्थ  है  इस  सम्बन्ध में  हमें  विधि  में  संशोधन

 करके  हमें  खेती  के  उत्पाद  की  परिभाषा  के  तथागत  सभी  ऐसी  वस्तुयें  शामिल  करनी  चाहिये  जिनसे

 उन  विशेष  को  जो  उन  विशेष  वस्तुभ्नों  का  उत्पादन  करते  लाभ  प्राप्त  हो  ।

 fat  vo  पी०  जेन
 :

 संगत  उपबन्ध  खण्ड  €,  उपखण्ड  १  होगा  ।
 $f

 का  किसी  सहकारी  समिति  wear  भाण्डार  व्यवस्था  निगम  के  द्वार

 क़षि  उत्पादों  के  भाण्डार  व्यवस्था  तथा  रायात

 ai  निर्यात  के  कार्यक्रम  बनाना  अथवा  उन्हें  प्रोत्साहित  करना  होगा  ।”

 यह  केवल  भाण्डार  व्यवस्था  तक  ही  सीमित  नहीं  है  |  इसमें  इत्यादि  भी  ara

 इसलिये  हमें  अनुसूची
 ७

 की  प्रविष्टि  ३३  तक  ही  सीमित  रहना  होगा  ।  मैं  माननीय  सदस्यों के

 दृष्टिकोण का  बरादर  करता  हूं  ।  श्री  थामस  ने  टेपिग्नोका का  जिक्र  किया  हैं  ।  वह  खाद्यान्नों की  परिभाषा

 के
 भ्रन्तर्गत  जायेगा ।  गोलियों  भी  इसी  परिभाषा  के  अ्रत्तगत  art  किन्तु तीन

 पूर्ण  वस्तुभ्रों, यथा, हेम्प कैम्प  (TET)  तम्बाकू  प्रो  प्रगियाघास  का  तेल  में  से  तम्बाक्‌  व  कैम्प  परिभाषा के

 श्रन्तर्ग
 ति  नहीं

 कप
 हमें  उक्त  दो  चीजों  के  सम्बन्ध  में  निश्चित  परामर्श  दिया  गया  है  ।  हमारे  लिये इन

 दोनों  इस  समय  कृषि  उत्पाद  की  परिभाषा  के  प्रस्तुत  रखना  सम्भव  नहीं  हो  सका  है  ।  किन्तु

 यह  माग  सदैव  के  लिये  बन्द  नहीं  gas  राज्य  कृषि  उत्पाद  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत  किसी  भी

 वस्तु  को  जोड़  अथवा  घटा  सकती  है
 |

 राज्य  हमारी  सहमति  से  विधान  बना  सकते  हैं  |  हम  केवल

 सहमति  ही  नहीं  अपितु  हम  राज्य  सरकारों  से  ऐसी  विधि  पारित  करने  को  कहेंगे  कि  यदि  किसी

 विशेष  राज्य  में  कोई  विशेष  महत्व की  वस्तु  हो  तो  वह  उसे  कृषि  उत्पाद  की  परिभाषा  के  अन्तर्गत

 शामिल  कर  सकती  है
 ।

 अथवा  हम  संविधान के  अनुच्छेद  २५२  के  अधीन  कार्यवाही  कर  सकते  भ्र ौर

 हम  एक  से  श्रमिक  राज्यों  के  लिये  अघिनियम  बना  सकते हैं  ।  किन्तु  मुझे  झ्राशंका  है  कि  इस  खण्ड  में  जो

 कुछ  है  उसके  अतिरिक्त  ate  कोई  बात  स्वीकार  करना  मेरे  लिये  सम्भव  नहीं  है  ।  मैं  सभा  को  विश्वास

 दिला
 सकता  हूं  कि  यथासम्भव  अधिक  eof  कृषि  उत्पाद  सम्मिलित  करने  के  लिये  मैं  यथासम्भव

 प्रत्येक  कार्यवाही  करूंगा  |
 ——

 मृत  अंग्रेजी  में
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 श्री  केलप्पन  मैं  मंत्री  से  जानना  चाहता हूं  कि  क्या  अ्रगियाघास

 तेल  वनस्पति  तेल  नहीं है  ।

 श्री  Uo  पी०  जेन :  मेरे  विचार  से  वह  जैसा  ही  होगा  |  उसमें  तार  और  खाद्य  तेल  दोनों

 ही  सम्मिलित  हैं  ।  मैं समझता  हूं  कि  वह  वनस्पति  तेल  की  परिभाषा के  wea  करायेगा किन्तु  मैं  कोई

 बहुत  शभ्रधिकारपूर्ण  राय  देने  के  योग्य  नहीं हूं  ।

 महोदय
 :

 मुख्य  बात  यह  है  कि  समवर्ती  सूची  में  प्रविष्टि  संख्या  ३३  के  केवल

 व्यापार  कौर  वाणिज्य  निषिद्ध है  कौर  न  कि  गोदाम  में  माल  रखना  बहुत  अ्रधघिक  मूल्य  की  सभी

 झ  जैसे  arf  के  लिये  सुविधायें  दी  जा  सकती  हैं  ।  वहां  व्यापार  का  कोई  प्रश्न  नहीं  है  ।

 निगम  उनके  सुखाने  भ्रमणा  उन्हें  सेवायें  देने  के  लिये  कुछ  शुल्क  ले  सकता  हैं
 ।

 इस  पर  विचार

 किया  जाये  ॥

 दूसरी  कठिनाई यह  प्रतीत  होती हैं  कि  यदि  यही  परिभाषा हो  कौर  केवल  केन्द्र को  ही  निगम

 बनाना  तो  वह  राज्यों  के  लिये  बाध्य  होगा  ।  राज्य  विधान  मण्डलों  को  इस  विधि  में  कोई  बात

 जोड़ने  का  भ्रधघिकार  नहीं  है  ।  निगम  यही  स्थापित  करता  है  alt  उसके  कार्यों  के  विस्तार यहीं  दिये

 जायेंगे  ।  यह  ठीक ही  पूछा  गया  है  कि  क्या  उत्पादਂ  की  परिभाषा  राज्यों  कें

 लिये भी  बाध्य  होगी  ।  माननीय  मंत्री  कृपया  इस  विषय  पर  विचार  करें  ।

 एक  दूसरी  बात  भी  है  ।  श्री  राने  ने  खण्ड  CH  बो  के  कार्यों  किशोर  सभा  का  ध्यान

 श्रीकृष्ण  किया  हैं  ।  उनका  कहना  है  कि  यह  प्रविष्टि  संख्या २०  के  जिस  में  श्रमिक  योजना  का

 निर्देश  लायी  जानी  चाहिये  |  हम  यह  मान  लेते  हैं  कि  विपणन  गोदाम  में  माल  रखने

 के  लिये  योजना  afar  भारतीय  आधार  पर  बनाई  जायेंगी  ।  बोर्ड  का  कार्य  केवल  व्यापार

 वाणिज्य  ही  नहीं  बल्कि  अन्य  बाते  भी  हैं  |

 ६.1]  ए०  पी०  जेन  :  प्रविष्टि  संख्या  ३३  में  उत्पादन  भी  है  ।

 महोदय  अब  मैं  सभा  के  समक्ष  संशोधन  म॑तदान  के  लिये  रखूंगा  |

 श्री  राने
 :  मैं  भ्रपने  संशोधन  संख्या  ६  के  लिये  आग्रह  नहीं  कर  रहा  हूं  औरमैं  उसे  वापस

 लेने
 की
 अनुमति चाहता  हूं  ।

 सभा  की  अनुमति  वापस  लिया  गया  |

 अध्यक्ष  महोदय  ने  सभा  के  समक्ष  शेष  सभी  संशोधन  संख्या  ११  +  ३४,  क  क  कौर  X9

 मतदान के  लिये  रखे  कौर  वे  स्वीकृत हुए  |

 इकबाल  सिंह
 :

 मैं
 संशोधन  संख्या

 ye  कौर
 ५८

 को  वापिस  लेना  चाहता  हूं  ।

 सभा  की  अनुमति  वापिस  लिये  गये  ।

 wear  महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 खण्ड  2  विधेयक  का  अंग बने  ।”

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  a  सहकारी  विकास  कौर
 भाण्डागार-व्यवस्था

 बोर्ड
 की _  $$

 मूल  अंग्रेजी
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 :  मैं  संशोधन  संख्या ७  का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  मैं  संशोधन  संख्या  २३५  ३६  का प्रस्ताव करता  हूं  ।

 श्री  एन०  राचय्या  भ्रनुसूचित  में  संशोधन  संख्या  १५३  का
 प्रस्ताव

 करता हूं  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  व  मैं  संशोधन  संख्या  ६१  का  प्रस्ताव  करता हूं  ।

 श्री  सादिया  गौड़ा  )  मैं  संशोधन  संख्या  ६२  का  प्रस्ताव  करता  हूं

 महोदय  ये  सभी  संशोधन  अब  सभा  के  समक्ष  हैं  |

 श्री  सादिया  गौडा
 :  प्रस्थापित  ate में  १४  सरकारी  कौर  ७  गैर-सरकारी  व्यक्ति  होंगे  ।  मैं

 माननीय  मंत्री  के  इस  कथन  से  पूर्ण  सहमत  हूं
 कि  लोकतन्त्र में  हमें

 सरकारी  गैर-सरकारी में  कोई

 भेदभाव नहीं
 करना  चाहिये ।

 मैं  इस
 बात  की  कौर  ध्यान  दिलाना  चाहता  हूं  कि

 अघिकतर

 हमारे  पदाधिकारी  सभी  प्रकार  की  प्राविधिक  कठिनाइयां  उत्पन्न  करते  हैं  किसी  भी  परियोजना

 को  अच्छी  प्रकार  कार्यान्वित  करना  कठिन  बनाते  हैं  ।  मैँ  यह  आवश्यक समझता  हूं  कि  ग्रामीण

 जनता के  कल्याण  के  लियें  इस  प्रकार  के  विधेयक  में  सरकारी  भ्र ौर  गेर-सरकारी  पदाधिकारियों  की  संख्या

 बराबर  कर  दी  जाये  ।  इसलिये हमने  अधिक  संख्या
 की  प्रस्थापना  न  करते  हुए  इस  संशोधन में में  केवल

 दस  की  ही  प्रस्थापना  की  है  है  कि  वे  यह  संशोधन  स्वीकार  करेंगे  |

 श्री  एन०
 राबिया

 :  माननीय  मंत्री  की
 घोषणा

 के
 बोर्ड

 के  सदस्यों की  संख्या  २०

 ग्रामीण  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  ने  १४  सदस्यों  के  लिये  सिफारिश  की  है  किन्तु  सरकार  से  मेरी

 यह  प्रार्थना  है  कि
 वह

 संख्या
 कम  से

 कम  २५  कर  दी  जाये  ताकि  खेतिहर  मजदूरों को  उचित

 प्रतिनिधित्व  प्राप्त  हो  सके  ।  औद्योगिक  क्षेत्र  में  प्रौद्योगिक  मजदूरों  के  संगठित  होने  के  कारण  उन्हें

 उचित  प्रतिनिधित्व दिया  जाता  है  किन्तु  खेतिहर  मजदूरों  की  बहुत  उपेक्षा
 की

 गयी  है
 ।

 लोकतन्त्र  के

 इस  युग  में  जमींदारों  द्वारा  उनका  भर  प्रतीक  हमारे  लोकतन्त्र  के  लिये  एक  बहुत  बड़ा  खतरा  हैं  |

 सामान्य  चर्चा  के  अपने  उत्तर  में  मंत्री  ने  मध्यम  प्रौढ़  छोटे  भूमि धरों  की  सहायता  के  लिये  कुछ  कार्यवाही

 करने
 का  श्राइवासन  दिया  है  किन्तु  उन्होंने  भूमिहीन  मजदूरों  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहा  है  ।  सरकार

 से  मेरी  प्रार्थना  है
 कि

 वे  खेतिहर  मजदूरों  की  उपेक्षा न  करें  क्योंकि  वास्तव  में  वे  ही  खेती  के  उत्पादन  के
 लिये  उत्तरदायी  हैं  ।

 की  सदस्यता
 के

 सम्बन्ध  मैं  श्री  मादिया  गौडा  के  संशोधन  का  पूर्ण  सेन  करता  जिस

 के  द्वारा  बोर्ड  में  गैर-सरकारी  पदाधिकारियों  की  संख्या  बढ़ानें  क्या  प्रयत्न  किया  गया  हैं  |  हमारे  पदाधिकारी

 बुद्धिमान  कौर  कार्यक्षम  अवद्य  हैं  किन्तु  वे  गरीबों  के  प्रति  सहृदय  नहीं  होते  ale  उनका  दृष्टिकोण

 लोकतन्त्रात्मक  नहीं  होता  ।  माननीय मन्त्री  ने  कहा  था  कि  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  में  कोई  अन्तर

 नहीं  होना  चाहिये  और  यदि  ऐसा  तो  बे  गैर-सरकारी  व्यक्तियों  में  से  ही  बीस  सदस्यों  के  नाम  निर्देशित

 क्यों
 नहीं

 करते
 ?  यदि  सरकार  को  जनता  में  कौर  जनता  के  प्रतिनिधियों  में  कुछ  विश्वास है  तो  उन्हें

 भ्रमित
 प्रतिनिधित्व

 जाना  चाहिये  ।  माननीय  मन्त्री  से  मेरी  प्रार्थना  है  कि  वे  इस  सुझाव  पर

 विचार  करें  और  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करें  |  यदि  आवश्यक  हो  तो  सरकार  बोर्ड
 के

 सदस्यों  की  संख्या
 Ro

 से  २५
 भी

 कर  सकती  है  किन्तु  कम  से  कम
 पांच  सदस्य

 खेतिहर  मजदूरों  में  से  होने  चाहिये  ।
 वे  इस

 विधेयक  के  उपबन्धों  का  प्रचार  कर
 हमारा  वास्तविक  उद्देश्य  पूरा  कर  सकते  हैं

 ।
 प्रार्थना  है  कि

 माननीय
 मन्त्री  मेरा  संशोधन  स्वीकार  करें  ।

 at में
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 [  श्री  एन०  राबिया  |

 श्री  एन०  बा०  चौधरी :  विधेयक  क अझनसार च्  बोर्ड  में  २०  सदस्य  होंगे  ।  मैँ  केवल  यह  चाहता

 हूं  कि  खण्ड  ३,  उपखण्ड २  के  पद  (१)  में
 हि  की  जगह  क. द  कर  दिया  जाये

 a
 तब  अखिल

 भारतीय  संस्थानों  या  सहकारिता  संगठनों  के  चार  प्रतिनिधि  सदस्यों के  लिये  उपबन्ध  बनाये  जायें  |

 पद  (५)  के  अनुसार  २०  सदस्यों  में  से  ७  गैर-सरकारी सदस्य  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  नाम  निर्देशित

 किये  जायेंगे  जिनमें  से  एक  ग्रामीण  अर्थशास्त्र  के  विशेषज्ञ  होंगे  और  चार  ऐसे  होंगे  जिन्हें

 सहकारी  संस्थानों  का  भ्रनुभव  होगा  जिन  में  से  एक  को  सहकारी  शिक्षा  का  विद्वेष  ज्ञान  होगा
 |

 किन्तु

 उसके  साथ  ही  यदि  झ्र खिल  भारतीय  संस्थानों  के  चार  प्रतिनिधियों  के  लिये  उपबन्ध  बनाया  तो
 a

 कोई  हानि  नहीं  है  ।  wa  भी  सरकार  अपने  छ  प्रतिनिधि  रख  सकती  है  जैसे  वायदा  बाजार  भ्रायोग के

 रक्षित  बैंक  ai  राज्य  बैंक  के  प्रतिनिधि  arte  ।  यदि  अखिल  भारतीय  सहकारी  संगठनों  के

 चार  प्रतिनिधि  सदस्य  हों  तो  कोई  हानि नहीं  है  ।  वे  भी  सरकार  द्वारा  ही  नाम  निर्देशित किये  जायेंगे  ।

 यह  संशोधन  स्वीकार  किये  जाने  में  में  कोई  कठिनाई  नहीं  देखता  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 अ्रध्यक्ष  मेरा  भ्रमेंडमेंट  नम्बर  ६१  बड़ा  साधारण  है  अझ्रौर वह वह

 इस  प्रकार  प्र

 पृष्ठ  ३,  पंक्ति ४  के  पश्चात्‌  जोड़ा  जायें  जहां  तक  हो  सके  ग्रामीण  क्षेत्रों  के  लोगों  के

 नाम  निर्वचन  में  वरीयता  दी  जानी  चाहिये ਂ।

 इस  सम्बन्ध में  मैं  मंत्री  महोदय  से  कहना  चाहता  हूं  कि  इस  ats  में  यह  जो  कुल  मिला  कर  २०

 आदमियों  को  नामिनेट  करेंगे  तो  जाहिर  है  कि  ड्राप  उनमें  अपने  अफसरों  को  ही  खैर  इसमें  कोई

 बात  लेकिन  में  इतना  जरूर  चाहूंगा  कि  श्राप  ऐसे  अफ़सरान  को  उस  बोर्ड  में  रखिये  जो  विलेज  माइंडेड

 हों  ate  जो  गांव  वालों  की  जिन्दगी  उनकी  समस्याओं  से  परिचित हों  क्योंकि जो  सिटी  माइडेंड
 येन  भ

 लोग  होते  हैं  वें  देहात  वालों  की  जिन्दगी  कौर  उनकी  विभिन्न  समस्याओं  wk  कठिनाइयों  से  बिलकुल

 अपरिचित  होते  हैं  शौर  मैं  उदाहरण  देकर  आपको  बतलाना  चाहता हूं  कि  जब  मैं  कालिज  में  पढ़ता

 था  तोਂ  मेरे  एक  सहपाठी थे  जो  कि  शहर  के  रहने  वालें  थे  प्र  वह  देहाती  जिन्दगी से  इतने  waft

 थे  कि  उन्होंने  मुझ  से  एक  बार  पूछा  था  कि  धान  का  दरख्त  कितना  बड़ा  होता  वह  धान  के  पौधे

 को  दरख्त  बतलाते  थे
 ।

 मेरे  वे  मित्र  शायद
 रायबरेली

 या
 बरेली

 के  रहने  वाले  थे  ae  चूंकि  वे

 में  रहते  wa  थे  इसलिये  उनको  गांवों  कीं  जिन्दगी  के  बारे  में  कुछ  भी  पता  नहीं  था  ।  इसलिये

 मैं  मंत्री  महोदय से  प्रार्थना  करूंगा कि  इस  बोर्ड  में  जो  गैर-सरकारी  सदस्य  लिये  जायें  वे  गांव  के  बारे

 में  जानकारी रखने  वाले  होने  चाहियें  प्रौर  जो  श्राप  इस  बोर्ड  में  रखें  वे  भी  विलेज  माइंडेड

 होने  चाहियें ्र  गांवों  के  रहने  वाले  होने  चाहियें  क्योंकि  जेसा कि  मैंने  श्राप को  बतलाया  अगर  वे

 दाहर  के  रहने  वालें  हुए  तो  उनको  यह  पता  नहीं  होगा
 कि

 खेत  क्या  होता  है  पर  गांवीं  की  कठिनाइयों

 और  समस्याओं के  प्रति  वे  बिलकुल  wats  होंगे  और  उनके
 उस

 बोर्ड  में  रहने  से  गांव  वालों  को  कोई
 विशेष  फायदा

 नहीं  पहुंच
 सकेगा  ।  इसलिये मैं  कहूंगा  कि  गवर्नमेंट  नॉमिनेशन

 करतें  वक्त  इस  बात

 का  विशेष  तौर  से  ध्यान  रखे  ।

 सरदार  इकबाल  सिंह
 :

 अध्यक्ष  क्लॉज है ३  पर  जो
 मैंने  नया  भ्रमेंडमेंट  दिया  है  वह

 इस  प्रकार

 ~
 पृष्ठ  ३,  पंक्ति  १२  में  (  सात )  के  स्थान  a

 रखा
 जाये  |



 ११  aE  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था  )  ३४० ४५

 चूंकि इस  बोर्ड  में  हर  तरीके के  इंटरेट्स  का
 रिप्रेजेंटेशन  )  होना

 इसलिये  यह  जरूरी  हो  जाता  है  इसमें  हिन्दुस्तान के  भ्रलहिदा  श्रलहिदा  रीजंस
 से  ait  मुख्तलिफ

 मुख़्तलिफ  चीजे ंपैदा  करने  वालों  के  प्रतिनिधि  लियें  जायें  कौर  इसीलिये  मैंने  अपने  ऊपर  लिखे  श्रमेंडमेंट

 द्वारा  नान-श्राफिशयल्स की  तादाद  ७  की  जगह  &  करने  का  सुझाव  दिया  है  |

 इस  बात  को  सामने  रखते  दुए  कि  गवर्नमेंट  ने  इस  बो  में  सात  aaa  रखने की  जो  बात  कही

 है  ,  उन  में  से  एक  रूरल  एकांनमिस्ट  एक  ऐसा  आदमी
 होगा  जिसे  starred

 एजुकेशन

 का  तजुर्बा
 हो  एक  दो  आदमी ऐसे  होंगे  जिनको  कोआपरेटिव  लाइन  का  तजुर्बा  मैं  यह  चाहता

 हूं  कि  अगर  इस  बोर्ड  के  मेम्बर  ज्यादा  नहीं  बढ़ाये  जा  सकते  तो  कम से  कम  सात  के  बजाय
 नौ

 rat  कर  दिये  जायें  ताकि  जितने  भी  इंटरनेट  हों  वह  इस  बो  में  ar  सकें  ।  झा फि शल

 अफिशल  का  सवाल  छोड़ते  हुए  मैँ  चाहता  हूं  कि  बाप  चाहे  जो  भी  पालिसी इस  बोर्ड  के  लिये  बनायें

 लेकिन  उसमें  हर  एक  इंटरेस्ट  की  नुमाइन्दगी  होनी  चाहियें  ताकि  वहां  पर  हर  एक  इंटरेस्ट

 को  हो  सके  |  हर  एक  इन्टरेस्ट  की  आवाज  वहां  होने  बेहतरीन  नतीजे  निकल  सकते  हैं  ।

 साथ  ही  मैं  उम्मीद  करता  हं  कि  जो  आदमी  चुने  जायेंगे  उनको  कम  से  कम  देहात  का  तजुर्बा होगा
 |

 इस  तरह  से  होने  से  बहुत  प्रति  ढंग  से  आपका  नाम  चल  सकेगा  |  यही  मेरा  एमेंडमेंट  हैं  प्रौर  में  समझता

 हूं  कि  इस  को  गवर्नमेंट  मंजर  कर  |

 पत्नी  राने  :  मेरा  संशोधन  यह है  कि  १०  गेर-सरकारी  सक्रिय  होने  चाहियें  जिसमें से  ४५

 किसान हों  ।  मैं  अपने  माननीय  मित्र  सर्वेक्षण एन०  एम०  विनती  मिश्र  के  कथनों

 से  सहमत  नहीं  कि  सरकारी  उच्च  कर्मचारी  नौकरशाही  पद्धति  झात्महीन  ate  सहानभतिहीन

 में  अपने
 अनुभव

 से  बता  सकता  हूं
 कि  ऐसा  सोचना  बिलकुल गलत  है

 ।
 मेरा  संशोधन  यह  है  कि

 बोर्ड  में  ५  किसान  प्रतिनिधि  होने  चाहियें  क्योंकि  वे  हीं  को  अधिक  अच्छी  तरह  समझ

 सकते  ह  ।  इस  भ्र धि नियम  को  कार्यान्वित  करने  अनेक  कठिनाइयां  और  समस्यायें  उत्पन्न  होंगी

 किन्तु  उन्हें  सुलझाने  के  लिये वे  ही  सर्वोत्कृष्ट  हैं  ।  इसीलिये  मेरा  संशोधन  है  कि  किसानों  को  उचित

 प्रतिनिधित्व  दिया  जाये  ।

 शी  बी०  क०७  दास  यद्यपि  मैंने  कोई  संशोधन नहीं  रखा  हैं  फिर  भी  एक  बात  की दौर

 में  माननीय  मंत्री
 का

 ध्यान  श्रीकृष्ण  करना  चाहता  हूं  ।  मैं  देखता ंहं  कि  इस  बोड़े ंमें  कोई  सदस्य

 पूरे  समय  का  पदाधिकारी  नहीं है  ।  केवल  जो  सदस्य नहीं  परे  समय  के  लियें काम  कर

 मेरे  विचार  से  कम  से  कम  एक  व्यक्ति ऐसा  होना  चाहिये  जो  पूरा  समय  इस  काम  की

 ध्यान
 दे  सके  att  इसलिये  उप-सभापति  जो  कार्यकारिणी  समिति  के  सभापति  भी

 समय
 का  पदाधिकारी  बनाया जाना  चाहिये  ।

 पंडित  सी०  एन०  मालवीय  (  रायसेन  मुझे  यह  oy  करना  है  कि  इस  कलाम  पर  जो  एमेन्डमेंट
 मूव

 किये  गये  हैं  उनमें  ऐग्रीकल्चरल  रीडर्स  को  रखने  की  बात  कैदी  गई  है  ।  मेरा  विचार  यह  है  कि  प्यार  उनमें

 ऐग्रीकल्चरल  ae  कोझ्मापरेटिव्ज
 के

 एक्सपर्टस  रखे  जायें
 तो

 बेहतर  होगा  ।  सिर्फ  ऐग्रिकल्चरिस्ट्स  को  रखने
 का  मतलब  यह  होगा  कि  उनको  ऐ  एग्रीकल्चर  का  तजुर्बा  हो  सकता  है  कौर  वह  उस  में  एक्सपर्ट  हो  सकते

 लेकिन
 जो  हमारा  कोआपरेटिव  मूवमेंट  है  झ्र गर  उससे  वह  वाकिफ  न  होंगे  तो  उनको  रखने  से  कोई

 फायदा  न  होगा  ।  बड़े  बड़े  ऐग्िकल्द  और  छोटे-छोटे  ऐप्रिकल्चरिस्ट्स  दोनों  ही  कभी-कभी

 रेटिव  खिलाफ  होते  हैं
 ।

 इसलिये  सिर्फ  इन  अल्फाज  को  रखने  से  ही  काम  नहीं  चलेगा  ।  जैसा
 कि मेरे लाय  .  दोस्त ने  कभी

 पाया  कि  यह  तो  एक  पालिसी  मेकिंग  शौर  फाइनेंसिंग  बाड़ों

 जैसा  कि  स्टेटमट
 प्रगति

 श्राब्जेक्ट्स  ऐंड  रिजर्व  में
 भी

 लिखा  है  ।  इसमें  यकीनन  एक्सपेंस  की  जरूरत

 मूल  अंग्रेजी  में
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 निगम  विधेयक

 [  पंडित  सी०  एन०  मालवीय |  aa  ३
 दूसरे  यह  कि  लोक-सभा  का  रि प्रेजेन्टेशन  तीसरे  यह  कि  इसमें  नान-झाफिशल्स  की  संख्या  बढ़ाई

 जाये  ।  तो  नान-झाफिशल्स  की  संख्या  बढ  जाने  से  या  लोक-सभा  का  मेम्बर  हो  जाने  से  बोर्ड  में  नामिनेट

 होने  की  कैपेसिटी  और  एफिसिएंसी  तो  पैदा  नहीं  होती  ।  इसलिये  मेरी  तजवीज  है  कि  इस  दफा
 में  जो

 भी  भ्रल्फाज  रखे  गये  हैं  उनमें  गुंजाइश  है  ।  लेकिन  हमारे  मिनिस्टर  साहब  जब  एमेन्डमेंट्स  का  जवाब  दें

 तो  इस  चीज  को  थोड़ा  साफ  कर  दें  तो  फिर  जो  एक
 किस्म

 की  गलतफहमी  पैदा हो  गई  वह  टूर

 हो  जायेगी  |  तो  सवाल  यह  है  कि  जैसा  इलाज  ३  के  सब-क्लॉज  २  (१) में  है

 (१)  केन्द्रीय  सरकार  का  प्रतिनिधित्व करने  वाले  दस  सदस्य  जोकि  उस
 सरकार  द्वारा  ऐसे

 ढंग  से  नाम  निर्देशित  होंगें  जोकि  निर्धारित  किया  जाये  |

 इसका  मतलब  यह  है  कि  इ ह प्रस्काइब्ड बाई रू बाई  र्ल्स  यानी  जो
 oe  बनेंगे

 उन  रूल्स  के  मृताबिक  दस  श्रादमी  नामिनेट  )  दस  आदमी  सेन्ट्रल  गवर्नमेंट  को

 रिप्रेजेंट  लेकिन  इसका  मतलब  यह  नहीं  होगा  कि  वह  सब  श्राफिशल्स ही  होंगें  ।  ऐसा भी  हो

 सकता  है  कि  उनमें  कुछ  नान-श्राफिशल्स  हों  जिनको  गवर्नमेंट  रिकग्नाइज  करे  कि  वह  अपनी

 लाइन  के  uae  )  वह  उसको  fore  करें  ।  ऐसे  रूल्स हों  जिनके  जरिये  से  सेन्ट्रल

 गवर्नमेंट  का  रि प्रेजेन्टेशन  भी  हो  लेकिन  रिप्रेजेंट  करने  वाले  a  लाइन  के  एक्सपर्ट  हों  ।  उनमें

 नान-अ्राफिशल्स
 ज्यादा  से  ज्यादा  नॉमिनेट  किये  जायेंगे  तो  यह  गुंजाइश  हो  सकता  है

 कि
 जो प क  भ

 शख़्स  भ्रागेनाइजेदान्स  संगठन )  हैं  वह  अ्रपने  रिप्रेजेंटेटिव  )
 भेजेंगे  ।  लेकिन

 जब  गवरमेंट जप्य  लगायेगी  तो  ऐसे  great  होने  चाहियें  जो  उसके  इन्टरेस्ट  सामने  ०७  हुए

 काम  करें  |  जो  इस  बोझ  को  कंडक्ट  करेंगे  )  उनको  चाहिये  कि  वह  नान-श्राफिशल  भी  हों

 साथ ही  साथ  गवर्नमेंट उनको  नामिनेट  पौर  गवर्नमेंट का  उनके  ऊपर  कांफ़िडेंस  हो

 मैं  इस
 तजवीज  को

 मुनासिब  नहीं  समझता
 कि

 रोडे  बहुत  लम्बा  चौड़ा  हो
 |

 मेरा  खयाल  तो  यह  है

 कि  २०  मेम्बर  भी  बहुत  ज्यादा  लेकिन  चूंकि  उस  २०  आदमियों  का  बोर्डे  बनाया  जा

 इसलिये  इस  सुची  में  घटा-बढ़ी  करना  मैं  मुनासिब  नहीं  समझता  |  जो  व्यू  प्वाइंट  )  यहां  जाहिर

 किये  गये  हैं  उनको  सामने  रखते  हुए  ऐसे  रूल्स  बनाये  जायें  जिसमें  जैसा  मेरे  लायक  दोस्त  ने
 फरमाया

 आर  कल  मैंने  भी  किया  जैसे  are  इंडिया  कोआपरेटिव  यूनियन  जो  कि  श्राप  की  ही  बाडी

 रिकग्नाइज्ड  बाडी  जिसको  हम  कौर  are  ऐप्रिशिएट  करते  कौर  जो  दूसरी  नान-प्राफिट

 एजेंसियां  हो  सकती  उनके  भ्रांतियों  को  श्राप  अपनी  तरफ  से  नामिनेट  कर  सकें  ।

 साथ ही  साथ  जो  श्राफिदल्स  झर  नान-प्राफिशल्स  का  भेद  है  वह  भी  हटना  चाहिये  ।  मेरी  दृष्टि

 से  अरब  हम  इस  तरह  से  उनमें  भेद  करें  ौर  जनता  के  लोग  झ्राफिशल्स  को  श्रीवास  की  दृष्टि  से

 देखें  तो  यह  ठीक  बात  नहीं है
 ।

 जैसे-जैसे  हम  बदलते  जा  रहे  उसी  के  लिहाज  से  उनका  आउटलुक

 भी  बदलता जा  रहा  है
 ।

 दूसरे  कोआपरेटिव  मूवमेंट  के  बढ़ने  से  उनका  आउटलुक  और  भी  तब्दील

 होगा
 ।

 वह
 प्यार  तब्दील

 नहीं  होंगे  लेकिन  भ्राइन्दा  ज  झर  रिऐक्शन

 ऐसा  होगा
 कि  जिस

 की  वजह  से  झाफिदात्स  का  झ्राउटलुक बदलता  जायेगा  |  जितने हो  ज्यादा

 अफिशल आते  जायेंगे  उतना  ही  उनके  ऊपर  असर  पड़ेगा  भर  मेरे  ख्याल से  उनको  प्रगति  तरह  से

 एकोमोडेट  किया
 )  जा  सकेगा  ।  मेरा  खयाल  है  कि  वर्ग  अपनी  तकरीर  के  दौरान  में  मिनिस्टर

 साहब  इस  चीज  को  साफ  कर  दें  तो  बहुत-सी  गलतफहमी  दूर  हो  जायेंगी  बहुत-सी  एमेंडमेंट्स  जो

 कि  मूव  )  की  जा  चुकी  उनको  प्रेस  करने की  कोई  जरूरत  नहीं  पड़ेगी ।

 श्री  कार  एन०  fag  गाजीपुर--पूर्व  व  जिला  बलिया--दक्षिण-पर्चिम  अध्यक्ष

 महोदय  धारा  १८
 के  प्रकार  जिसका  ताल्लुक  शेयर  कैपिटल  इत्यादि  से  है  मेरा  एक  एमेंडमेंट  )



 शक्त तरार  ११  १९५६  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )  Vow

 जिसका  नम्बर  १२४  है  और  उसे  मैं  पेशा  करता  हूं  ।  यह  एमेंडमेंट  बहुत  ही  साधारण  सा  है  ।  इसमें  यह

 लिखा  है

 कृषि  उत्पाद  का  व्यापार  करने  वाली  स्वीकृत  संस्थायें  और  संयुक्त  स्कंध  समवाय  पांच  हजार

 अंशों  के  लिये  भुगतान  कर  सकेगी  |

 श्री  उ०  पी०  जन  :  वह  चर्चा  के  अधीन  नहीं  है  ।

 fa  दोष गिरि  इस  खंड  के  अ्रधीन  नहीं  ।

 श्री  कार  एन०  सिह  इसमे ंमें  यह  चाहता  हूं  कि  ज्वाइंट  टाक  कम्पनी  जो  हैं

 tat wo  पी०  जन  .:  वह  खंड  चर्चा के  प्रधान  नहीं  है  ।

 अध्यक्ष  महोदय  :  हम  केवल  खंड  ३  पर  विचार  कर  रहे  हैं  ।

 एस  एम०  लिंगम  ह  खंड  बहुत  महत्वपूर्ण  है  क्योंकि  उसमें  नीति

 रित  की  गयी  है  सनौर  संपूर्ण  योजना  के  लिये  वित्त  की  व्यवस्था  की  गयी  है  ।  पद/धिकारियों  के  विरुद्ध  की

 गयी  ग्रा लोच ना  से  मेँ  सहमत  नहीं  हुं  ।  किन्तु  मेरी  यह  धारणा  है  कि  बोड़ें  की  रचना  विस्तृत  नहीं

 सरकार  दस  पदाधिकारियों  को  नाम  निर्देशित  करेगी  ।  फिर  आर  तीन  पदाधिकारी  होंगे  जो  विशिष्ट

 हितों  जैसे  रक्षित  राज्य  वायदा  बाजार  aa  का  प्रतिनिधित्व  करेंगे  ।  ये  हित  वहां

 केवल  काम  के  एकीकरण के  समन्वय  के  लिये  हैं  ।  किन्तु  नीति  निर्धारित  करने  के  लिये  में  यह  प्रावश्यक

 समझता  हुं  कि  देश  के  विभिन्न  क्षेत्रों  में  कृषि  से  सम्बद्ध  प्रतिनिधि  ats  में  हों  जिससे  कि  ate  at  खेतिहर

 मजदूरों  की  वास्तविक  स्थिति  की  जानकारी  हो  जाये  ।  मेँ  मजदूरों  को  विशेष  प्रतिनिधित्व दिये  जाने  के

 पक्ष में  नहीं  हूं  ।  प्रीत  सबसे  अधिक  प्रतिनिधित्व  कृषि  को  दिया  जाना  चाहिये  जिससे  ate  विस्तृत

 हो  श्र  उसकी  नीति  ठोस  हो  श्र  ofafaaa  सलरता  से  कार्यान्वित  हो  सके  |

 पंडित  ठाकर  दास  भागने  :  जनाब  पोकर  «यह  बोर्ड  जो  कि  ३  के  तहत  बनाया

 वह  इस  एक्ट
 को  इम्प्लीमेंट  )  करने के  लिये  बनाया  जायेगा प्रौर  जब  मैं  इस  बोड़ें

 के  फंक्बांस (  )  को  देखता  हूं  तो  मुझे  ऐसा  लगता  है  कि  जितने  वाइड  )  इस  बोर्ड के

 |  )  हैं  उनको  डिसचाजं॑  करने  के  फलस्वरूप  ag  सारे  हिन्दुस्तान  में  छा  जायेगा  ।  इसके

 जो-फैक्शंस हैं  वे  बेशुमार  ए  |  इसमें  तो  यह  कहा  गया  है  कि  इसका  काम  पालिसी को

 करना  होगा
 |

 लेकिन  जब  मैँ  क्लास  €  को  देखता  होकर  जो  क्रास  इसके  वहां  पर  दर्ज  हैं  उनको  देखता

 हूं  इसके  साथ  ही  साथ  दफा  १०  को  देखता  हूं  जिसका  ताल्लुक
 कि

 इसकी
 एडजेक्टिव  कमिटी

 पालिका
 से  तो  यह  पाता  हूं  कि  जितने काम  भी

 एक  एडजेक्टिव कमिटी  के  हो  सकते

 ea  सब  वहां पर  दज  ह  ।  लेकिन  इन  सब  कामों को  करने  के  लिये  जो  नम्बर  इस  बोर्ड  के  मेम्बरों

 का  रखा  गया  है  वह  बिल्कुल  नाकाफी  है  ।  वैसे  आमतौर  पर  ऐसे  बोर्डे  में  बहुत  ज्यादा  मैम्बर्स  की  जरूरत

 तो  नहीं  होती  है  लेकिन  ताहम  मैँ  समझता  हं  जितने  मैम्बर  ag  एक  मामली  से  मामली कमेटी  में  रखते

 हूँ  जसे  कि कोमोडीटीज़ कमिटी  तो  मैं  यह  कहे  बगैर  नहीं  रह  सकता  कि  इस  नम्बर

 को
 बढ़ा  दिया  जाना  चाहिये

 ।
 frat

 वाइड
 इसके  vasa  हैं  ak  जिस  तरह  से  यह  उन्हें

 डिसचार्ज  जिस  तरह  से  कि  यह  सारे  प्रासेस  )  को  मार्किटिंग  उसको

 देखते  हुए  मैं  यह  चाहता  हं  कि  इसके  नम्बर
 को  २०

 से  बढ़ा  कर  २५  कर  दिया  जाये  ।  यह  नम्बर  इतना

 ज्यादा  नहीं  है  जिसके बारे  में  कि  यह  शिकायत  की  जा  सके
 कि

 हम  नाजायज़  तौर  पर  इसकी  सदस्य

 संख्या
 को

 बढ़ा  रहे
 यह

 इस  तरह  का  बोड़  नही ंहै
 कि  जिसके

 केवल  एडजेक्टिव  फैक्शंस  ही

 इसका  काम  पालिसी  ले-डाउन  करना  है  कौर  दूसरे  काम  करना  है
 ।  इस

 वास्ते  मैं  चाहता  हूं
 कि

 मूल  AAT  में



 Bog
 कृषि  उत्पाद  तथा

 ११  १९५६

 नाम  विधेयक

 [  पंडित  ठाकुर  दास  भागंव |

 ज्यादा  नहीं  तो  इसका  नम्बर  बढ़ा  कर  २५  कर  दिया  जाये  ।  यह  एक  बहुत  ही  मुनासिब चीज़

 होगी  ।  अरार  मेरी  यह  तजवीज  मान  ली  जाती  है  तो  मैं  चाहुंगा  कि  च्  जो  तादाद  नान-झ्राफिशल्स

 की  रखी  उसको  भी  बढ़ायें  |

 अभी  मालवीय  जी  ने  बताया  wie  मिनिस्टर  साहब  ने  भी  अपनी  तकरीर के  दौरान  में  कहा
 था

 कि  यह  जो  श्राफिशल्स कौर  नान-म्राफिदल्स  में  भेदभाव  जहां  तक  देश  की  भलाई  के  कामों  का  ताल्लुक

 वह  जाता  रहा  है  ।  इन  दोनों  का  सदा  ही  एक  ही  नुक्ते निगाह  रहता  है  ।  लेकिन  जहां  पर  यह  लिखा  है

 कि  केन्द्रीय-सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करने  वाले  दस  सदस्य  इस  पर  होंगे  कौर  सात  नान-ग्राफिकल

 वहां  कुछ  गलतफहमी उठ  खड़ी  होती  है  ।  wa  नान-म्राफिशल्स  वर्ड  हटा  दें  कौर  जिसको

 चाहें  मुकर्रर  कर  तब  तो  ठीक  है  लेकिन  जहां पर  आपने  यह  कहा  है  कि  १०  मैम्बर  सैंपल  गवर्नमेंट

 के  होंगे  उससे तो  यही  पता  चलता है  कि  ये  सब  के  सब  श्राफिशल्स  ही  होंगे  क्योंकि  बहुत-सी  स्टेट

 गवर्नमेंट को  आपको  इसमें  रिप्रिजेंटेशन
 )  देना है

 ।
 इस

 सारी  चीज़ का  ख्याल  करते  हुए

 में  यह  समझता हूं  कि  यह  जो  तजवीज़  श्री  राने  साहब  की  है  या  हमारे  सरदार  इकबाल  सिंह  की  है

 कि  नान-ग्राफिक्स की  तादाद  बढ़ाई  यह  ठीक  है  te  नगर  श्राप  मेरी  तजवीज़  को  कि  मेम्बरों

 की  तादाद २४५  कर  दी
 एक्सेप्ट

 कर  तो
 नान-श्राफिशल्स  तादाद  को  बढ़ाने  की

 गुंजाइश  बहुत  #*१  से  निकल  art  भ्र भी  राबिया  साहब ने  कहा कि  उसके  अन्दर  एग्रीकल्चरल

 ana  के  रिप्रिजेंटेटिव लिये  जायें  ।  भ्राखिर हमें  करना  कया  हैं  ।  हमें  तो  लोर्गट रेंक

 पर  जो  एग्रीकल्चर वकार  जो  लैंड लेस  लेबरर  उसका  ध्यान  रखना  है
 ।

 इसमें  दाक  नहीं  कि  जो  डायरेक्टर्स  होंगे  वे  इनके  इंटरेस्ट  (fea)  को  भी  देखेंगे  और  जो  नान-ग्राफिक्स

 होंगे  वे  भी  देखेंगे  ।  लेकिन  ताहम  मैं  यह  चाहता  हुं  कि  ware  ऐसे  शख्स  हों  जो  उसकी  खास  तकलीफ  को

 समझते  जो  उनके  बीच  के  ही  areal  हों  तो  बोर्डे  को  ara  पालिसी  बनाते  उनसे  काफी

 मदद  मिल  सकती  है  ये  लोग  डरपना  क्रीमी  बोर्ड  सामने  पेदा  कर  सकते  हैं  भ्र ौर  अपनी

 पर  खास  ज़ोर  दे  सकते  हैं  ।  में  समझता  हूं  कि  कोई  हरज  की  बात  नहीं  होगी  wae  कोई  रिप्रेजेंटेटिव

 एग्रीकल्चरल वर्कर्स  के  कौर  लैंडलेस  लेबर  (afaght  मजदूर )  के  इसमें लिये  जायें  |  क्या  हो  रहा

 है  ?  पिछले  दिनों  हमारे  प्राइम  मिनिस्टर साहब  ने  इसके  बारे  में  कुछ  कहा था  कौर  हमारे  फाइनेंस

 मिनिस्टर  साहब  ने  कम्पनी  बिल  पर  जब  बहस हो  रही  थी  उस  कहा  था  यह  वादा  भी

 किया  था  कि  वह  दो  रिप्रिजेंटेटिव्स  ame  के  भी  बोर्ड  आफ  डायरेक्टर्स  के  ऊपर

 लेंगे  ।  तो  मेँ  यह  चाहता  हूं  कि  जो  चीज़  भी  बने  उसमें  लोर्गट  रेंक  पर  जो  भ्रादमी  हैं  उनको  रिप्रेजेंट  करने

 वाले  भी  बोर्ड  के  ऊपर  लिये  जायें
 |

 कई  तरह  के  इंटरेस्ट  को  श्राप  इस  बोर्ड  पर  रिप्रिजेंटेशन

 देने  का  विचार  कर  रहे  हैं  कौर  झप  एक  दो  frfsszfeq  एग्रीकल्चरल  वकर्स  के  भी  ले  लेंगे

 तो  वे
 भी

 झपना  कुछ  इनफ्लुएंस  उस  पर  गजट  कर  सकेंगे  इस  बोर्ड

 की
 पालिसी  को  कुछ  लिबर ला इज़  करा  सकेंगे  ।  श्राप  इस  हाउस  में  ही  देख  लीजियें  ।  कई

 गेस्ट्स  को  रिप्रेजेंट  करने  वाले  लोग  यहां  पर  हैं  ।  यहां  ऐसे  मैम्बर  साहिबान  भी  हैं  जो  छोटे  से  छोटे

 झ्रादमियों को  रिप्रेजेंट  करते  हैं  श्र  ऐसे  भी  हैं  जो  (  उच्चतम )  की रिप्रेजेंट करते  हैं  a  सब

 अपनापन  पेदा  करते  हैं  कौर  इसका  नतीजा  यह  होता  है  कि  कम्पोजिट  असर  हो  जाता  है  ।

 इस  वास्ते  मैं  करता  हूं  कि  २०  की  तादाद  को  बढ़ा  कर  २५  कर  दिया  जाये  झर  साथ  ही  साथ

 नान-झ्ाफिशल  मैम्बसे
 की

 तादाद  को  बढ़ा  दिया  जाये  |  साथ  ही  साथ  मैं  यह  भी  चाहता  हूं  कि  इस  TS
 को

 उसी  तरह  से  काम  करना  चाहिये  जिस  तरह  से
 कि

 कोई  नान-ग्राफिकल बाडी  काम  करती  है  ।

 ऐसा  नहीं  हुमा  तो  कामयाबी  नहीं  मिल  सकती  है
 ।

 मैं  किलो  श्रीकिशन  के  बारे  में  कुछ  नहीं  कहना

 चाहता ।  मैं  जानता  हूं  कि
 राज

 अफसरों  के  बीच  में  ऐसे  लोग  भी  हैं  जोकि  लड़  कर  भी  )



 ११  PENG  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )  BVo€

 निगम  विधेयक

 को  फायदा  पहुंचाने  की  कोशिका  करते  हैं  ।  कितने  ही  श्रफसर  मैंने  इस  तरह  से  लड़ते  हुए  देखें  राज

 अफिदशल्स का  नुक्ते निगाह  बहुत  वज्र  है  ।  लेकिन  ताहम  नगर  जिनको  श्राप  फायदा

 पहुंचाना  चाहतें  हैं  उसका  नम्बर  ज्यादा  हो  तो  आपकी  सारी  पालिसी  को  चार  वाद  लग  जायेंगे |  इस  वास्ते

 अज़  करता  हैं  कि  श्राप  एक  तो  नम्बर  दूसरे  एग्रीकल्चरल  वर्कर्स  को  इसमें  रिप्रिजेंटेशन  दें

 a  तीसरे  नान-श्राफिशल  एलिमेंट  )
 को  ज्यादा  इसमें  स्थान

 दें  ।

 श्री  बंसीलाल  )  अध्यक्ष  इस  क्लिक  के  झ्रनुसार  जो  बोर्ड  बनने  वाला  है  उसके

 सम्बन्ध  में  मैं  एक  सुझाव  यह  देता  हूं  कि  इसमें  जहां  आपने  नान-श्राफिशल्स  का  नम्बर
 ७

 रखा  है  उसको

 बढ़ा  कर  श्राप  तकरीबन
 १२

 कर  दें  शर  उसमें  कौर  जो  पांच  मैम्बर
 लिये  जायें  वे  स्टेट  वेयरहाउसिंग

 कॉरपोरेशन  के  लिये  जायें  ।  जो  सैंट्रल  वेयरहाउसिंग  कारपोरेशन  है  उसके  डायरेक्टर

 तो  होंगे  मगर  इसमें  स्टेट्स  के  कोई  रिप्रेजेंटेटिव  नहीं हैं  ।  मेरा  ऐसा  ख्याल  है  कि  राज्य  गोदाम

 निगम  कौर  राज्य  शीर्ष  सहकारी  बैंक्स  अथवा  ग्न्य  कोई  सहकारी  बैंक  जो  राज्य  में  काम  करता  हो  उन

 सब्र  के  कुल  मिलाकर  ५  नुमाइंदे  कम  से  कम  इस  बो  में  होने  चाहियें  ।  इतना  ही  मेरा  निवेदन  है
 ।

 श्री  ए०  पी०  जेन  :  सामान्य  रूप  प्रस्तावों  का  निम्न  प्रकार  से  वर्गीकरण  किया  जा  सकता

 है  कि  बोर्डे  को  शर  बड़ा  बनाया  गैर-सरकारी  अनुपात  बढ़ाया  विशेष  प्रतिनिधित्व के  लिये

 संविधि  में  कुछ  उपबन्ध  बनने  तथा  कुछ  छोटे-छोटे  सुझाव  दिये  गये  हैं  ।  सभा  इस  बात  से  सहमत

 होगी  कि  बोर्ड  इस  तरह  का  होना  चाहिये  कि  इसका  प्रबन्ध  कार्य  भली-भारती हो  सके  |  पंडित

 भार्गव  चाहते  हैं  कि  इसके  सदस्यों  की  संख्या  बढ़ा  कर  २५  कर  दी  यह  मूल  प्रस्ताव किसी  संशोधन

 में  नहीं  है  ।  श्री  गौडा  इसको  २३  करना  चाहते  हैं  ।  सरदार  इक़बाल  कुछ  देर  पूर्व  के  संशोधन  से  इसे

 २२  करना  चाहते  हैं  ।  परन्तु  मैं  बोझ  का  कार  बदलना  नहीं  चाहता  हं  ।  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति

 द्वारा  की  गई  सिफारिश  के  भ्रनुसार  छः  सदस्य  बहुत  परन्तु  सबकी  सम्मति  मानते  मैं  सरदार  इक़बाल

 सिह का  २२  करने
 का

 संशोधन  स्वीकार करता  हूं  ।  ये  दोनों  अतिरिक्त  सदस्य  गैर-सरकारी होंगे  ।

 केन्द्रीय  सरकार  का  प्रतिनिधित्व  करने  वालें  दस  सदस्यों  के  सम्बन्ध  में  मुझसे  स्पष्टीकरण  चाहा

 गया  है
 ।

 मैं  यह  स्पष्ट  कर  देना  चाहता  हूं  कि  ये  उन  विभिन्न  मंत्रालयों  के  प्रतिनिधि  होंगे  जो

 प्रत्यक्ष  अथवा  अप्रत्यक्ष रूप  से  सहकारिता  अथवा  परिवहन  भ्रमणा  संचार के  विकास से  सम्बन्धित

 हों
 ।

 ये  सरकारी  कर्मचारी  होंगे  |  उप-खण्ड  (२) के  पद  (१)  में  दिये  गये  सदस्यों  में  से  किसी  के

 सरकारी  होने  की  संभावना  नहीं  है  ।  मेरा  विचार  है  कि  जहां  तक  इसका  सम्बन्ध  उन  माननीय

 सदस्यों
 को  इस  पर  बोले  कुछ  संतोष  हो  जायेगा  |

 श्री  विभूति  मिश्र  ने  कहा  कि  केवल  उन्हीं  पदाधिकारियों  को  नियुक्त  करना  चाहिये  जो  देहाती

 क्षेत्रों  से  आये  हों
 ।

 मेरा  विचार  है  कि  इस  सिद्धान्त  को  स्वीकृत  करने  सरकार  की  कार्यकुशलता

 में  हानि  होगी  ।
 एक  एक  पदाधिकारी  है  तथा  उस  पर  कार्य करने का  प्रभार  है  ।  यदि  इस

 प्रकार  का
 भेदभाव

 रखा  जायेगा  तो  सरकार  का  कार्य  होना  असंभव  हो  जायेगा  ।  पदाधिकारियों की

 नियुक्ति  हम  अवद्य  ऐसे  पदाधिकारियों  को  चुनेंगे  जो  यह  कार्य  कर  रहें  हों  ।  जहां  तक  गैर-सरकारी

 सदस्यों  का  सम्बन्ध  इसमें  कोई  संदेह  नहीं  है  कि  वे  निश्चित  रूप  से  देहाती  हितों का  प्रतिनिधित्व

 करते  होंगे
 ।

 मैं  हितਂ  का  सीमित  अर्थ  नहीं  ले  रहा  हूं  ।  ऐसा  जमींदार  हो  सकता  है  जो  सहकारी

 आन्दोलन का  पूर्णतया  विरोधी  हो
 ।

 कया  ऐसे  जमींदार को  बोर्ड में  लाना  चाहिये  ?  इस  बोर्ड के  कुछ
 काय

 ं

 हैं  तथा  केवल  वही  व्यक्ति  इसमें  रखें  जायेंगे  जो  कार्य  को  पूर्ण  करने  के  योग्य  हों  ।  क्या  कित  सभ्य

 देश ने
 ऐसी  विधि  बनाई  है  जिसमें  इन  छोटे-छोटे  प्रतिनिधियों  की  व्यवस्था हो

 ?
 हम  ATT  राष्ट्र

 का

 मूल  अंग्रेजी  में



 ३४१०  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )  ११  १९५६

 निगम  विधेयक

 ए०  पी० जैन

 विकास  कर  रहे  हैं  तथा  मुझे  यह  जान  कर  खेद  होता  है  कि  प्रत्येक  स्तर  पर  छोटी-छोटी  बातों  को  सामने

 ला  खड़ा  किया  जाता  है  ।

 सामान्य  चर्चा  के  उत्तर  में  मैंने  कहा  था  कि  सभी  गैर-सरकारी  सदस्य  देहाती  हितों  का

 घित्व  अवश्य करेंगे  ।  वह  कृषि  श्रम  के  प्रतिनिधि होंगे  ।  वे  विशेषतया  तथा  छोटे  किसानों

 का  पतिनिधित्व  करेंगे  ।  वे  उन  सहकार्य  करने  वालों  जो  ७५  समस्त  जीवन  शारिवा  इस  कार्य  के  विकास

 के  लिये  जो  पर्याप्त  अवधि  तक  कार्य  करते  रहे  का  प्रतिनिधित्व  करेंगे  ।  मैं  यह  ठीक  नहीं  समझता

 कि  एक  जिसने  भ्र पना  समस्त  जीवन  सहकारी  शभ्रान्दोलन  के  विकास  में  लगाया  को  केवल

 इसलिये  अलग  रखा  जाये  क्योंकि  उसके  पास  भूमि  का  टुकड़ा  नहीं  है
 ।

 इन  सभी  बातों  पर  ध्यान  रखना  चाहियें

 तथा  केवल  उन्हीं  व्यक्तियों  का  बोर्ड  में  नामनिर्देशन  होना  जो  इस  विधेयक  के  उद्देश्यों  को  पूर्ण

 करने  में  सहायता  दे  सकें  तथा  ग्राम्य  हितों  का  प्रतिनिधित्व  कर  सकें  ।

 मुझे  खेद  है  मैं  इस  अथवा  उस  वर्ग  के  प्रतिनिधित्व  के  लिये  किसी  खण्ड  को  बनाने  का  संशोधन

 स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |  कौर  मैंने
 श्रमिकों  वह  सामान्य  नीति  बताई  है  जिसको

 हम  व्यवहार  में

 लाना  चाहते  हैं  ।

 श्री  दास  ने  एक  उचित  प्रश्न  उठाया  है  कि  इस  बोर्ड  तथा  कार्यपालिका  समिति  में  एक  पूर्णकालीन

 व्यक्ति  होना  चाहिये  |  वास्तव  में  इस  पर  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  ने  बहुत  विचार  किया  था  तथा

 सिफारिश  की  थी  कि  इस  बोर्ड  के  बहुत  अधिकार  होने  चाहियें  तथा  कृषि  मंत्रालय  का  जो  उच्चतम

 पदाधिकारी  इस  बोझ  का  उप-सभापति  होना  चाहिये  तथा  उप-सभापति  के  रूप  उसे

 लिका  समिति  का  सभापति  होना  चाहियें  ।  समिति  ने  और  सिफारिश  की  है  कि  खाद्य  और  कृषि  मंत्रालय

 के
 सचिव

 को  तौर  प्रशासनिक  कार्यों  से  छुट  दे  दी  जायेगी
 तथा

 वह  अरपना  अधिक  समय  इसी  कार्य  में

 लगायेगा |  सरकार  उसको  उच्चतम  महत्व  देती  तथा  श्री  दास  के  मन  में  जो  बात  है  वह  हमारे  सामने

 भी  है  तथा  हम  उसी  के  कार्य  करने  जा  रहें  हैं  ।

 श्री  बंसल  :  क्या  वह  सचिव  नहीं  रहेगा
 ?

 श्री  ए०  पी०  जैन  :  वह  सचिव  रहेगा  तथा  मुख्य  नीतियों  को  देखेगा  परन्तु  प्रतिदिन  के  कार्यों

 के  मामलों  को  दूसरे  पदाधिकारी  को  सौंप  देगा  |  अपने  समय  का  अधिकांश  भाग  वह  इस  महत्वपूर्ण द

 में  लगायेगा  क्योंकि  यह  भी  झनुसचिवीय  कार्य  है  ।

 इकबाल  fag:  मैं  प्रस्ताव  करता  पृष्ठ  ३  पंक्ति  १२  में  non-officialsਂ

 1६  शब्दों  के  स्थान  पर  none-officialsਂ  शब्द

 रख  दिये  जायें  |

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 पृष्ठ  पंक्ति  १२  में  none-officialsਂ
 | ह  शब्दों  के  स्थान

 पर  none-officialsਂ  शब्द  रख  दिये  जायें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 श्री  श्री  विभूति  श्री  सादिया  गौडा  द्वारा  wad  सभा  की  अनुमति

 वापिस  लिये  गये  ।

 अध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ३५,  ३६  तथा  १५३  मतदान के  लिये  रखे  गये  तथा

 स्वीकृत हुए  ।

 मूल  अंग्रेजो  में



 ११  PERE  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था  ३४११

 निगम  विधेयक

 श्रिया  महोदय  प्रश्न  यह  है
 :

 खण्ड  ३,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  झंग  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT |

 खण्ड  2,  संबोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 नया  खण्ड  रे-क

 श्री  शिवपुरी  स्वामी  )
 :  अ्रध्यक्ष  मैं  रखना  संशोधन  संख्या  १५४  प्रस्तुत  करते

 हुए  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  तथ्य  है
 कि

 कोआपरेटिव  मूवमेंट  ज्यादातर  जनता  की  सहायता  कौर

 सहयोग  पर  निर्भर  रहती  है  ।  जब  तक  हम  लोगों  श्र  गांवों  में  बसने  वाले  किसानों  का  सहयोग  प्राप्त

 नहीं  उस  तक  हम  इस  मूवमेंट  को  ज्यादा  नहीं  बढ़ा  सकते  हैं  ।  मैं  इस  बात  के  हक  में

 नहीं  हूं  कि  एडजेक्टिव  कमेटी  भर  दीगर  टैक्निकल  कमेटीज  में  नान-श्राफिशियल्ज़  की  संख्या  बढ़ाई  जाये  ।

 लेकिन  जनता  का  सहयोग  कौर  सहायता  प्राप्त  करने  के  लिये  यह  झ्रावश्यक  है  कि  जनता  के  प्रतिनिधियों  के

 णुडवाइज़री  बोर्ड  ज्  बनाये  जायें  स्टेट  गवर्नमेंट  जो  बोर्ड  उनमें  स्टेट  अ्रसेम्बलीज़  के  मेम्बर

 गांवों  के  अन्य  प्रतिनिधि  हों  |  इसके  अतिरिक्त  एक  सैंट्रल  एडवाइजरी  ats  बनाया  जिसमें  काफी

 हम  पी०  रखे  उसमें  फूड  एंड  एग्रीकल्चर  मिनिस्ट्री  के  रिप्रिजेन्टेटिव्ज़  भी  हों--उस  मिनिस्ट्री  के

 सेक्रेटरी
 उसमें  हो  सकते  हैं  या  मिनिस्टर  उसके  चेयरमैन  हो  सकते  हैं  ।  दूसरे  रिसने  को  भी  लिया  जा

 सकता  है  ।  इस  नई  धारा  को  रखनें  से  मेरा  मतलब  यह  है  कि  इन  एडवाइज़री बोर्डे  ज़  में  मूवमेंट  की

 प्रोसीजर की  विभिन्न  लोकल  लेन-देन में  पेश  पाने  वाली  दूसरी  रिजनल

 डिस्ट्रिब्यूशन  श्राफ
 tea  कौर  मार्केटिंग  सोसायटीज़  की  तकली  बात  इत्यादि  सदस्यों  के

 बारे  में  जो  व्यू  पॉइंट्स  रखे  उन  पर  विचार  कर  के  एडजेक्टिव  कौर  मैनेजिंग  बाडीज़  उनको  अमल

 में  लायें
 |

 मूवमेंट  को  बढ़ाने  के  लियें  जिस  ज़रिये  से  भी  सुझाव  ora  रिसीव  किया  जाये
 लेकिन

 स्टेट्यूटरी पावर  दे  कर  एक  एडवाइजरी  बोर्ड  कायम  किया  जाये  कौर  जैसा  कि  क्रेडिट  सर्वे  रिपोर्टे  में  बताया

 गया  है  वह  कम  से  कम  साल  में  एक  या  दो  मतबा  मिले  ।  मैं  तो  चाहता  हूं  कि  हो  सके तो
 तीन  चार

 मंत्री  लेकिन
 कम

 से  कम  दो  ढ  तो  जरूर  मिले  क्योंकि  हमको  मुल्क  में  इस  मूवमेंट  को  काफी

 बढ़ाना  है  ।  यह  एडवाइजरी  ats
 सेंट्रल  लेवल  पर  ही  नहीं  होने  चाहिये  बल्कि  स्टेंट  लेविल  पर  भी  होने

 चाहिये  क्योंकि  हम
 mad

 सिस्टम  को  पुख्ता  बनाना  चाहते  हैं  ।  स्टेट्स  के  ated  में  भी  १४ या  gy

 मेम्बर  रखे  जायें  उनमें  से  असेम्बली  के  मेम्बर  हो  सकते  या  लोकल  बाडीज़  के  मेम्बर  हो  सकते

 या  डिस्ट्रिक  एडवाइजरी  बोर्ड  की  तरफ  से  मेम्बर  भेजें  जा  सकते  या  कोआपरेटिव  के  मेम्बरों  को

 लिया  जा  सकता  है  ।
 मेरा  मतलब  यह  है  कि  सेंट्रल  कौर  स्टेट  लेविल  पर  कोआपरेटिव  मूवमेंट  को  बढ़ाने

 के
 लिये

 मैशिनरी  होनी  चाहिये  ताकि  जनता  को  तरफ  से  भी  सरकार  को  पूरा  सहयोग  मिले  कौर  जनता
 की

 तकलीफ  भी  सरकार  तक  पहुंच  जायें
 ।

 इसलिये  एजवाइजरी  बोर्ड  का  क्लास  बहुत  जरूरी  है
 ।
 मैं

 समझता  हूं  कि  सहकार  मूवमेंट  का  यह  wae  जरूरी  उसूल  है  कि  जनता  की  तकलीफों  को  जानने  के  लियें

 इस
 किस्म  के  ats  होने  चाहियें

 ।
 मैं  उम्मीद  करता  हूं  कि  मिनिस्टर  साहब  इस  श्रमेंडमेंट  को  कबूल  कर

 लेंगे  ।

 महोदय  पीठासीन

 लिए
 go

 पी०
 जेन

 :
 मैं  बता  चुका  हूं  कि  सरकार  ने  ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की  सिफारिश

 के  अनुसार  एक  मंत्रणा बोर्डे  को  नियुक्त  करने  के  सिद्धान्त  को  स्वीकार  कर  लिया  है  ।  उसने  सिफारिश

 की  है  कि  खाद्य और  कृषि  रिजर्व  बैंक  तथा  विकास  कौर  गोदाम  बोर्डे का  एक  मंत्रणा  बोर्ड

 _  होना  चाहिये
 |

 इसी  कारण  से  मंत्रणा  बोर्ड  बनाने
 का

 उपबन्ध  विधेयक  में  सम्मिलित  नहीं  किया  गया  |

 मूल  अंग्रेजी  में
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 निगम  विधेयक

 To  पी०  जैन ]

 ग्राम्य  ऋण  सर्वेक्षण  समिति  की  सिफारिश  के  भ्रनुसार  बोर्ड  बनाया  जायेगा  |  परन्तु  मुझे  खेद  है
 कि

 मैं

 संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता  |  जहां  तक  राज्य  सरकारों  का  सम्बन्ध  है  वह  प्रश्न  मंत्रणा  बोर्डे

 बनायेगी
 |

 बहुत  से  राज्यों  में  सहकारी  कार्यों  से  सम्बन्धित  मामलों  पर  मन्त्रणा  के  लिये  कुछ  संस्थायें

 हैं  परन्तु  मुझे  खेद  है
 कि

 मैं  विधेयक  में  इस  संशोधन  को  सम्मिलित नहीं  कर  सकता

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  संशोधन  संख्या  १४५४  मतदान  के  लिये  रखा  कौर  वह  स्वीकृत  TAT  ४

 खण्ड  ¥—— (az  का  सदस्य  होनें  के  लियें

 far  झोषगिरि  राव
 :
 मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  Cay  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 श्री  एन०
 बी०  चौधरी :  में  अपना  संशोधन  संख्या

 ८
 प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 महोदय
 :

 ये  संशोधन सभा  के  समक्ष  हैं  ।

 श्री  देवगिरि राव  :  खण्ड
 ४

 में  दिया  है  कि  ऐसा  व्यक्ति  बोर्ड  का  सदस्य  होने  भ्रथवा  चुने  जानें

 में  Mate  प्राप्त  घोषित  होगा  जो  कभी  दिवालिया  घोषित  हो  चुका  हो  अथवा  ऋण  देना  जिसने

 बन्द  कर  दिया  हो  अथवा  ऋणदाताओं से  समझौता  कर  लिया  हो  ।  इस  सम्बन्ध में  मेरी  एक  विधि  सम्बन्धी

 है
 ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  ऋण  की  अदायगी  न  करने  को  मंत्री  जी  नें  दिवालिया क्यों  घोषित

 कर  दिया  |  प्रान्तीय  दिवालिया  भ्र धि नियम  की  धारा  ६  में  दिवालियों  के  सात  झूठ  कृत्य  बतायें

 हैं
 ।

 तथा  उनमें  ऋण  के  भुगतान  को  निलम्बित  करने  की  व्यवस्था  नहीं  है  ।  इसलिये  मैंने  संशोधन  दिया  है

 कि
 ऋण  के  भुगतान  को  निलम्बित  किग्रा  के  शब्दों  को  हटां  दिया  जाये  |

 अधिनियम  की  धारा  ६  में  कहा  गया  है  कि  यदि  किसी  न्यायालय  की  धन  की  डिग्री  के  भुगतान में

 किसी  व्यक्ति
 को

 कारावास  करना  पड़े  तो  वह  दिवालिया  होगा
 ।
 मेरे  विचार  से  यह

 भी
 ठीक  नहीं  है

 ।

 खण्ड ४  के  भ्रन्तिम  भाग  में  लिखा  है  कि  ऋणदाताश्रों  से  समझौता  कर  लिया हो  ।  ऐसी  भी  व्यवस्था

 कहीं  नहीं  दी  गई  है  कि  इससे  दिवालिया  घोषित  हो  जायेगा  ।  इसलिये  केवल  दिवालिया  मान  लिया  गया

 शब्द ठीक  हैं  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  मेरे  संशोधन  का  आशय  कर-अ्रपवंचन  को  अ्रनहूंता  घोषित  कराना

 है  ।  भारत  के  राज्य  बैंक  तथा  कुछ  अरन्य  विधेयकों  के  सम्बन्ध  में  भी  हम  इसे  ै प्रनहेंता  बनाना  चाहते  थे  ।

 देश  में  बहुत  से  बोर्ड  हैं  तथा  हमें  इसका  ध्यान  अवद्य  रखना  चाहिये  कि  इन  बोर्डों  में  कर
 न  |  प्रो०  कालडोर  एक  प्रसिद्ध  अ्रथेशास्त्री  का  मत  है  कि  इस  देश  में  ३००  करोड़ रुपया  के  कर  का

 अपवंचन  होता  है  ।  इस  प्रकार  के  व्यक्तियों  को  बोर्ड  में  स्थान  नहीं  मिलना  चाहिये ।  ग्राम्य  ऋण

 सर्वेक्षण  समिति  ने  भी  कहा  है  कि  सहकारी  भ्रान्दोलन  की  सफलता  का  एक  कारण  बेईमानी  है  ।  इसलिये

 बेईमान  व्यक्तियों  का  इनमें  कोई  स्थान  नहीं  होना  चाहिये  ।

 fat Yo
 पी०

 जन
 :

 जहां  तक  प्रथम  संशोधन  का  सम्बन्ध  तीनों  शर्तें  जैसे  दिवालिया  घोषित

 ऋण  न  तथा  ऋणदाताओं  से  श्रांशिक  भुगतान  करके  समझौता  करना  अलग-ग्रहण  हैं  |  बाद

 की  दो  शर्तें  जैसे  ऋण  के  भुगतान
 को

 बन्द  करना  तथा  ऋणदाताओं  से  समझौता  दिवालिया  घोषित

 से  सम्बन्धित  नहीं  है
 ।

 माननीय  सदस्य  ने  कहा  था  कि  ऋण  न  देनें  की  पूर्वसूचना  देना  दिवालिया  घोषित

 करना है
 ।  ऋण  न  देने  के  च  सूचना  दी  जाती  है  ।  हमने  इसे  उदार  रखा  है  ।  हमने  केवल  काय

 को  प्रहेति  से  संबद्ध  किया  जिसके  बाद  में  पूर्वसूचना  दी  जाये  ।

 जहां  तक  कर-अपवंचन का  सम्बन्ध  मैं  श्री  एन
 ०  बी

 ०  चौधरी  से
 कर-झ्रपवंचकों  के  कार्यों

 के  सम्बन्ध

 में  पूर्णतया  सहमत  हूं
 ।

 मैंने  विधि  मंत्रालय
 का

 लिया  तथा  उन्होंने  परामर्श  दिया
 कि

 एक  व्य क्त

 गम ्  अंग्रेजी  में
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 जिसको  भारतीय  area  अधिनियम  के  भ्रमित  दण्ड  मिला  उसको  चारित्रिक अधमता  का  अपराधी

 माना  जाता  है  ।  इसलिये  उनके  संशोधन  का  भाग  इसमें  जाता है  ।  संभव है  कि  कर  का  कुछ

 अन्य  अर्थ  लगाया  गया  है
 ।

 संभव  है  एक  व्यक्ति  ने
 चुंगी  नहीं  दी  हो  कौर  उसको

 इसका  दण्ड  मिला

 हो
 ।

 मेरा  विचार  है  कि  हमारा  यह  aaa  नहीं  है  ।  विधि  मंत्रालय  के  परामर्श  के  अनुसार  जी  व्यक्ति

 कर  का  झ्रपवंचन  करेंगे  वह  इस  खण्ड  के  भ्रमित  ७  इसलिये  मैं  यह  नहीं  सोचता  कि  श्री  एन०
 बी

 ०

 चौधरी  का  संशोधन  स्वीकार  किया  जाये  ।

 उपाध्यक्ष महोदय  ने  संशोधन  संख्या  ११४५  तथा  ८  मतदान  के  लिए  रखे  शर  वे  श्रस्वीकत  हुए
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रदान  यह  है

 क  खण्ड  ४  विधेयक का

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  ४  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 खण्ड  Y——aqie  के  सदस्य  की  कार्यावधि

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  wet  यह  है

 खण्ड  ५  विधेयक  का  बनें  |

 प्रस्ताव
 ।

 खण्ड  ५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ६  तथा  ७  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 खण्ड  ८--(भ्रधिकारी  तथा  बोले  के  अन्य  कर्मचारी  )

 श्री  कृष्ण  चन्द्र  मथुरा  मैं  अपना  संशोधन  संख्या  ११७  प्रस्तुत करता  हूं

 tat
 विभूति  मिश्र  :  मैं  अरपना  संशोधन  संख्या  ६८  प्रस्तुत  करता  हुं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  ये  दो  संशोधन  अरब  सभा  के  सामने  हैं
 |  सदस्यों को  इन  पर  संक्षेप  में

 बोलना

 चाहिये  ताकि  हम  अन्य  खण्डों  पर  भी  विचार  कर  सकें  ।

 श्री  कुष्ठ  चन्द्र
 :  इस  खण्ड  में  सचिव  तथा  बोर्ड  के  अरन्य  कर्मचारियों की

 वेतन  तथा  सेवा

 के  नियमों  शादी  का  उल्लेख  है  |  सचिव  के  सम्बन्ध  में  ये  नियम  केन्द्रीय  सरकार  द्वारा  बनायें  जायेंगे  ||

 किन्तु  प्राय  अघिकारियों  के  सम्बन्ध  में  बोझ  को  स्वयं  नियम  बनाने  का  अधिकार  दिया  गया  है  ।  ये

 कारी  भी  बड़े  जिम्मेवार  होंगे  तथा  इनके  भ्रच्छे-्रच्छे  वेतन  होंगे  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  है  कि
 इन

 भ्र धि कारियों  के  लिये  बोर्ड  क्यों  स्वयं  नियम  बनाये  जबकि  भारत  सरकार  के  ऐसे  ही  अधिकारियों  के  लिये

 केन्द्रीय  सरकार  स्वयं  नियम  बनाती  है  ।  अतः  इनके  सम्बन्ध  में  भी  केन्द्रीय सरकार  को  नियम  बनाने

 तथा  इनके  सेवा
 की

 शर्तें  निश्चित  करने  का  भ्र धि कार  होना  चाहिये  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  :  उपाध्यक्ष  ८  पर  जो मैंने  अ्रमेंडमेंट  )

 नम्बर
 ६८

 दिया  है  वह  इस  प्रकार  है
 :

 पृष्ठ  ४,  सख्या  २५  अन्त  में  यह  जोड़ा  जाये  these  officers  shall  preferably
 be  fromਂ

 ये
 चीकारी  गांवों से  हों  ।']  इस  सम्बन्ध में  मेरा  मंत्री

 महोदय  से

 यह  निवेदन  है  कि  राज  चूंकि  गांव  वालों  का  कोई  असर  नहीं  होता  इसलिये  उनके  ato  ए०  श्रौर एम ० एम  ०
 ए०

 पास  लड़के  बग़ैर  काम  के  बैठे  रहते  हैं  ग्रोवर  भ्रमर  श्राप  शहरों
 में

 दफ्तरों  में  काम  करने  वाले  श्रफ्सरों
 wash में
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 निगम  विधेयक

 विभूत्ति  frat]

 का  हिसाब  लगाइये तो  आपको  मालूम  होगा  कि  उनमें  बहुत  ज्यादा  तादाद  शहर  वालों  की

 है  a  होता  यह  है  कि  शहरों  में  जितने  आदमी  रहते  हैं  उन्हीं  के  रिश्तेदार  श्रौर.लड़कों  वगैरह

 को  जहां  दफ्तर  में  कोई  जगह  खाली  मिल  जाती  है  कौर  गांव  वालों  को  चांस  नहीं  मिल  पाता  ।
 मैं

 चाहता  हूं  कि  गांवों  में  जो  स्टोर  हाउसेस  या  मार्केटिंग  हाउसेस  सब  डिवीजनों  में  उनमें

 गांवों  के  पढ़े-लिखे  प्राणियों  को  छोटे-छोटे  अफसरों  की  जगहों  पर  तैनात  की  जिये  कौर  गांव  के  बारे  में  चू ंकि

 उनको
 काफ़ी  जानकारी होगी  चूंकि  वे  किसानों  से  भ्रमणी  तरह  मिलना  जुलना

 जानते  हैं  ग्रोवर  उनकी

 थे  सारी
 कठिनाइयां  को  जानते  इसलिये  वे  ठीक  तरह  काम  कर  सकेंगे

 और
 गांव  वालों  को  राहत

 सकेंगे  |

 अराज  हम  देख  रहे  हैं  कि  संत  विनोबा  किस  तरह  से  गांव-गांव पैदल  यात्रा कर  रहे  हैं  कौर  गांव  वालों

 को  हर  प्रकार  की  राहत  देने  का  प्रयत्न  कर  रहे  हैं  वह  बराबर  यह  कहते  हैं  कि  शहर  गांव  में  बड़ा

 फरक  है और  वह  गांव  शर  दाहर  के
 इस  भेद  और  समानता को  दूर  करने  के  लिये  दस-दस  ौर  बीस-बीस

 मील  की  पैदल  यात्रा  रोज़  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  गांव  वालों  की  हर  प्रकार  की  कठिनाइयों  को  दूर  करने  का  वह

 नंगा  फकीर  प्रिये  ज प्रनो खे  ढंग  पर  प्रयत्न  कर  रहा  है  ्  भी  कहा  है  कि  हम  एक  मेझान  बनाने

 जा  रहे  ठीक  है  ग्राप  उसको  बनायें  प्रौर  वह  कहीं  दस-बीस  वर्ष  में  जाकर  आपकी  नंदन  बनेगी  लेकिन

 तत्काल  राहत  पहुंचाने  की
 आ्रावश्यकता  है  कौर  इसलिये  मेरा  सुझाव  है

 कि
 इसमें

 जो
 श्राप  अफ़सर

 रखें  वे  जहां  तक  हो  सके  गांव  से  रखें  क्योंकि  वे  बखूबी  उस  काम  को  चला  सकेंगे प्रो  गांव  वालों
 को

 सफलतापूर्वक  राहत  पहुंचा  जहां  गांव  वाले  मिल  ही  न  सकें  वहां  पर  लचारी  है  लेकिन  कोशिश

 यही  होनी  चाहियें  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  गांवों  से  aware  लिये  जांय
 क  ह  ००० के

 उपाध्यक्ष  महोदय :  करना  कांस्टीट्यूशन  के  बरखिलाफ

 नहीं  होगा  ?

 श्री  विभूति  मिश्र
 :  संविधान

 का  तो  wat  आपको
 लगाना

 है
 प्रो  आपको  उसको इस  तरह

 )  करना  चाहिये  ।  हमने  देखा  कि  जब  सन्‌  १९३५  का  ऐक्ट  हमारे  सामने  पेश  किया

 गया  था  तो  गांधी  जी  ने  उसका  ऐसा  नथ  लगाया  था  कि  सारे  थ ग्रग्रज  घबरा  उठे  तो  उसका  इंटरप्रिटेशन

 करना  तो  आपके  हाथ  में  है
 |

 दूसरी  बात  यह  है  कि  एक  किसान
 की  २५  एकड़  जमीन  की

 सीलिंग  )

 मुक़र्रर  हो  जाने  के  बाद  उन  किसानों  के  पास  कोझ्मापरेटिव्स  ५  के  सिवाय

 दूसरा  कोई  चारा  नहीं  है  ।

 इसलिये  मैं  मंत्री  जी  से  कहूंगा  कि  कम  से  कम  इस  विभाग  में  गांव  वालों  को  रखें  भ्र  दाहर  वालों

 को  उसमें से  हटा  दें
 ।

 इसमें
 जो

 श्नफसर  रहते  हैं  वह  शहर  में  ही  रहते  बह
 तो

 गांवों  में  जायेंगे नहीं
 ।

 गांव  की  छोटी-छोटी  कमियों  को
 गांव  वाले  ही  दूर  कर  सकेंगे  ।  साथ  ही  गांव  का  आदमी  काम  बड़ी

 ईमानदारी  से  करेगा  क्योंकि  वह  खेतिहर  है  इसलिये  बड़े  परिश्रम  से
 करेगा  ।

 श्री  एन०  एस०  लिंगम  :
 मैं  अपने  संशोधन  संख्या  ३८  तथा  ३६

 प्रस्तुत  करता  हूं
 ।

 महोदय
 :

 ये  संशोधन
 भी

 श्री  सभा  के  सामने  हैं
 ।

 श्री  एन०  एस०  लिंगम  :  मेरे  संशोधन  का  सम्बन्ध  बोर्ड  के  अरन्य  अधिकारियों  की  नियुक्ति  से

 है  ।  इस  विधेयक  के  अनुसार  सचिव  के  अतिरिक्त  शेष  सभी  अधिकारियों  की  नियुक्ति  का  श्रधघिकार  as

 को  है  ।  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  १,०००  रुपये  से  ऊपर  वेतन  पाने  वाले  सभी  झ्र धि कारियों  की
 नियुक्ति

 सरकार  द्वारा  की  जानी  चाहिये  ।  मैं  इस  प्रकार  से  बोर्ड  के  हाथों  में  हथकड़ियां  नहीं  डालना  चाहता  हूं  ।
 बोर्ड  एक  स्वायत्तशासी  संस्था  है  ।  इसे  भ्रापने  भ्र धि कारियों  की  नियुक्ति  शादी  के  विषय  में

 स्ट

 मूल  जन»  में
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 निगम  विधेयक

 होनी  चाहिय
 |

 किन्तु  बोड़े  के  हित  में
 भी

 यह  wear  होगा  कि
 १०००  रु०  से  अधिक  वेतन  पाने  वाले

 कारियों  की  नियुक्ति  सरकार  द्वारा  ही  हो  ।  अन्यथा  बोर्डे  को  पक्षपात  तथा  बन्धु पक्षपात  का  शिकार

 होने  का  भय  रहेगा  |  दूसरी  बात  यह  है  कि  कम  से  कम  ऐसे  अधिकारियों  की  सेवा  afte  के  नियम  बनाने

 का  अधिकार  अ्रवश्यमेव  सरकार  को  होना  चाहियें  ।  इससे  लोगों  को  घोडे  के  कर्मचारियों  में  अधिक

 विश्वास  उत्पन्न  होगा  ।

 श्री  ए०  पी०  जेन
 :  यह  बोर्ड  एक  उच्चाधिकार ों वाला  बो  होगा  कौर  यह  पूर्णता

 स्वायत्तशासी

 होगा  ।  इसे  प्रबल  पांच  वर्ष  में  ३०  करोड़  रुपया  दिया  जाने  वाला  है  ।  ऐसी  झ्र वस् था  सें  क्या  हमें  पहले से

 ही  इसमें  श्रीवास  की  धारणा  बना  कर  काम  शरू  करना  चाहिय े?  मैं  बोर्डे को  उच्चतम  अ्रधिकार

 देना  चाहता  हूं  ताकि  यह  कुछ  कार्य  कर  के  सके  ।  यदि  हम  इसमें  थोड़ा-सा  भी  श्रीवास  प्रकट

 करेंगे  तो  दक्षता  से  कार्य  नहीं  कर  सकेगा  ।  स्वायत्त  बोर्डों में  सदा  ही  यह  प्रथा  रही  है  कि  वे  सब

 नियुक्तियां  स्वयं  हो  करते  हैं  ।  वे  अपने  यहां  की  सेवा  की  शर्तें  भी  स्वयं  हो  निश्चित  करते  हैं  ताकि  तरे  दक्षता

 से  कार्य  कर  सकें  |  मुझे  इस  प्रकार  की  कोई  भी  आशंका  नहीं  है  कि  बोर्ड  में  भाई-मति  जावेद  ale  किसी

 किस्म  का  पक्षपात चलेगा  मैं  किसी  भी  संशोधन  को  स्वीकार  नहीं  कर  सकता हूं  ।

 जहां  तक  ग्रामों  से  भर्ती  करने  का  सम्बन्ध  है  संविधान  के  प्रत्येक  व्यक्ति  को  समान  अधिकार

 है
 ।

 ऐसा  लगता  है  श्री  विभूति  मिश्र  को  कुछ  मिथ्या  भ्रम  हो  गया  है  ।  इस  बिल  का  प्राथमिक उधार  संस्थाओं

 अथवा  स्कंधों  भंडारों  में  अधिकारियों  की  नियुक्ति  से  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  इसका  सम्बन्ध कवल

 विकासਂ  बोर्ड  के  कर्मचारियों  की  नियुक्ति  से  है  ।  ale  इनकी  संख्या  तो  बहुत  थोड़ी  होगी  ।  संविधान  के

 उपबन्धों
 का

 ध्यान  रखते
 हुये  खेद  से  कहना  पड़  रहा  है

 कि
 मैँ

 श्री  विभूति
 मिश्र  के

 संशोधन  स्वीकार

 नहीं कर  सकता  हूं

 उपाध्यक्ष  महोदय  ने  संशोधन  संख्या  ३८,  ३४  कौर  ११७  सभा  के  मतदान  के  लिये  रखे  कौर  वे

 स्वीकृत हुए  |

 संशोधन  संख्या  ६८  सभा  की  श्रीमती  से  वापस  लिया  गया

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  इस  खण्ड  पर  दौर  कोई  संशोधन  नहींहै
 |

 मैँ  इस  खण्ड  को  सभा  के

 मतदान  के  लिये  रखता  हूं  ।

 प्रश्न  यह
 कि  ८

 विधेयक  का  a  बने  पी

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ८  विधेयक  में  जोड  दिया  गया
 ।

 खण्ड  €--(बोड  के  कार्य )

 श्री  राने  :  में  संशोधन  संख्या  १०  कौर  ११  का  प्रस्ताव  करता  हु  ।

 श्री  एन०  ato  चौधरी
 :

 मैँ  संशोधन  संख्या
 ४०

 श्र  ४१  का  प्रस्ताव  करता हूं

 सरदार  इकबाल  मैं  संशोधन  संख्या  ७५  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 महोदय  :  ये  सभी  संशोधन  सभा  के  सामने  हैं  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी
 :  मेरे  दोनों  संशोधनों  का  उद्देश्य  यह  है  कि  बोर्ड  के  अन्य  कार्यों  में  लोहा

 श्र  इस्पात  के  वितरण  का  कार्य  भी  सम्मिलित  किया  क्योंकि कृषि  औज़ारों  को  बनाने के  लिये

 ae  बहुत  आवश्यक है  ।  सभी
 किसान

 न  कवल
 अपने  औज़ार ही  बल्कि  met  लोहार से  उन्हें

 बनवाने
 के

 लिये  लौहा  कौर  इस्पात  भी  बाज़ार  से  ख़रीदते  हैं
 ।

 इन  चीज़ों  की  कीमतें  बहुत  ऊंची  होती  हैं

 मूल  प्रंग्रेजी में
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 एन०  बो०

 शर  इनकी  कीमतों  को  बारे  में  सरकारी  नीति  भी  ऐसी  है  कि  उन्हें  बड़ी  कठिनाईयां  होती  हैं  ।  सरकार

 को  इन  चीज़ों  का  स्वयं  उपयुक्त  दामों  पर  वितरण  करना  चाहिये  ।

 दूसरी  बात  फसलों
 का

 बीमा  करने  के  सम्बन्ध  में  है
 ।

 में  एक  भ्रमण  कण्डिका  के  रूप  में  (=)  उपबन्ध

 और  जोड़ना  चाहता  हं  ।  उसमें  पहले  ही  एक  उपखण्ड  है  ।  फसलों का  बीमा  करना  भी  बोल  का  एक

 कार्य  होना  चाहियें  |  इस  सम्बन्ध  में  ग्रामीण  उधार  सवाल  समिति  ने  जो  वित्त के  तथा  अन्य

 कठिनाइयों  का  जिक्र  किया  है  मैं  उन  सब  से  भली  भांति  परिचित  हूं  किन्तु  फिर  भी  भारत  में  प्रतिवर्ष

 इतनी  फसलों  का  नाश  होता है  ।  उनका  बीमा  के  लिये  कोई  नहीं  चरागे  भ्राता  है  जबकि  अन्य

 प्रत्येक  प्रकार  के  बीमे  होते  हैं  ।  किसानों  को  इसकी  बड़ी  प्रवक्ता  है  ।  इसके  होने  पर  किसानों को  कोई

 कठिनाई  नहीं  होगी  |  सरकार  को  इस  संबंध  में  अवश्य  ही  कुछ  न  कछ  करना  चाहिये  |

 सरदार  इकबाल  सिंह  उपाध्यक्ष  मेरा  एमेंडमेंट  इलाज  €  में  है  जिसका  नम्बर

 ७५  है  |  इसके  जरिये  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  इलाज  के  बाद  कुछ  भ्रंश
 दिया

 जाये  ।
 मेरा

 मंशा  इस  एमेंडमेंट  को  देने  का  यह  है  कि  अगर  बोर्डे  जरूरी  समझे  तो  वह  कोआपरेटिव  सोसाइटीज  की

 स्टेंट  हाउसिंग  स्टेट  कोश्नोप्रेटिव  सोसाइटीज़  वर रह  की  मदद  एग्रीकल्चरल  प्रोड्यूस  की

 खरीद  में  या  उसकी  बिकी  में  ले  सकता  है  ।  इसके  अगर  यह  बों  मनासिब  समझे  तो  कज  वगैरह

 भी  इनके  जरिये  से  अदा  कर  सकता  है  |

 इसक  श्रलावां  एक  मेरा  एमेंडमेंट  नम्बर  ७६  है  जिस  के  ज़रिये  से  में  यह  चाहता  हूं  कि  यह  ठीक  नहीं

 है  कि  बोर्ड  की  एक्टिविटीज  पर  पहलें  से  ही  किसी  किस्म  की  पाबन्दियां  लगा  दें  कि  वह  कोई  ऐसा  काम  न

 करे  जिस  से  कि  राल  इंडिया  खादी  ऐंड  विलेज  इंडस्टीज  या  थी  बोर्ड  के  काम  में  कोई  इंटरफीय  रस

 हो  |  ऐसा  करने  से  यह  बोझ  कोई  काम  भी  करना  चाहता  है  तो  वह  भी  यह  नहीं  कर  सकता  ।

 इसलिये  मैं  यह  चाहता  हूं  कि  मेरी  एमेंडमेंट  ग  ७५  प्रौढ़  ७६  को  एक्सेप्ट  कर  लिया  जायें  ।

 महोदय  :  माननीय  सदस्य  ने  संशोधन  संख्या  ७६  को  पहले  नहीं  रखा  था  |  उन्होंने

 मुझे  केवल  संख्या  ७५  की  सूचना  दी  है  |  वह  ७६.पर  नीरू  कर  रहे  हैं  ।  क्या  वह  उसे भी  रखना

 चाहते  हैं
 ?

 इकबाल  सिंह  जी  हां
 ।

 मैं  झपना  संशोधन  संख्या  ७६  प्रस्तुत  करता  हूं  ।

 महोदय  :  यह  संशोधन  भी  सभी  के  सामने  है  ।

 श्री  राने  :  मैंने  संशोधन  संख्या
 १०

 तथा  ११  को  स्पष्टीकरण  के  हेतु  प्रस्तुत  किया  है  |  मुझे  यह

 नहीं  पता  लग  रहा  है  कि  उपकरणों  मैं  इंजन  भी  करायेंगे  ।  मेरे  जिले  में  कई  कृषको ंने  तैल-इंजन  खरीद

 लिये  मैं  चाहता हं  कि  सरकार  इन  उपकरणों  तथा  इंजनों की  बिक्री को  भी  शामिल कर  ले  ॥

 कया  माननीय  मंत्री  यह  बताने
 की

 कृपा  करेंगे  कि  क्या  वह  इस  खंड  के  भ्रन्तर्गत  हैं  नहीं  |  संशोधन a  बे « ५

 ११  में  मैंने  यह  प्रस्ताव  रखा  है  यदि  आवश्यक  समझा  जाये  तो  किसानों  को  बैल  गाड़ियां भी

 दी  जाये ं।

 श्री ज्०  पी०  जन  :  खण्ड  के  शब्दों  से  बिल्कुल  स्पष्ट  है  कि  उसमें  तैल  इंजन  भी  शामिल

 हैं
 ।

 हमन
 इस

 खण्ड  में  कुछ  ऐसी  वस्तुयें  गिनाई  हैं  जो  कि  प्रयोग  में  कराती  हैं  ।  इसमें  कृषि  के  लिये

 उपयोगी  उपकरण  भी  शामिल  हैं
 ।

 उन  सभी  का  यहां  उल्लेख  करना  झ्रावश्यक  नहीं  समझा  गया  |

 इसमें  लोहा  कौर  इस्पात  भी  शामिल  हैं  ।  मेरे  विचार  में  माननीय  सदस्यों  को  इस  स्पष्टीकरण  से  संतोष

 हो  गया  होगा  श्री  वे  झपने  संशोधनों  के  लिये  आग्रह  नहीं  करेंगे
 ।

 अंग्रेजी में



 रे  १७ ११  EUR  कृषि-उत्पाद
 तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )

 सरदार  इकबाल  सिंह  जी  के  संशोधन  के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है  कि  उन्होंने  बोर्डे  के  कार्यों  को

 गलत  समझा  है  |  इस  बोर्ड  का  सहकारी  संस्थाओं  बैंकों  से  सीधे कोई  सम्बन्ध  नहीं  होगा  ।  इस

 प्रकार  इसका  राज्य  भंडार  निगम  से  भी  सीधे  कोई  सम्बन्ध  नहीं  होगा  ।  यह  केन्द्रीय  भंडार  निगम

 से  भ्रवस्य  सीधे  लेन-देन  रखेगा  |  यदि  यह  राज्यों  के  निगमों  प्रिया  सहकारी  संस्थानों  से  सीधे  लेन-देन

 रखने  लगेगा  तो  राज्यों  के  भ्र धि कारों  में  एक  बाधा  सी  उत्पन्न  हो  जायेगी  ।  ऐसा  करना  उनके

 साथ  ज्यादती होगी  |  जहां  तक  उपखण्ड  २  का  सम्बन्ध  है  सरकार  द्वारा  पहले  ही  रखी  भारतीय  खादी

 तथा
 ग्राम  उद्योग

 रोड
 की  स्थापना  हो  चुकी  है

 ।
 अरब  उस

 कार्य  को  दोहराने  से  अथवा  उसके  विकास

 में  संघर्ष  उत्पन्न  करन ेसे  कोई  लाभ  नहीं  है  ।  लघु  उद्योगों का  विकास  करना  इस  का  कार्य

 नहीं  हो  सकता  हैं  ।

 श्री  एंड
 बी०  चौधरी  :  फसल

 बीमा
 भी  :

 Tait To  पी०  जेन
 :

 जहां  तक  फसलों  के  बीमे  का  सम्बन्ध  है  माननीय  सदस्य  ने  स्वयं  ही  ग्राम

 उधार  सर्वेक्षण  समिति  का  हवाला  दे  कर  भ्र पने  का  उत्तर  दे  दिया है

 1  उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 मैं  सभी  संशोधन  सभा  के  सामने  रखता  हुं  ।

 इसके  बंद  उपाध्यक्ष  महोदय  ने
 संशोधन  संख्या  १०,

 2%,
 Yo,  ¥2,  OY,  ७६,  सभा  के

 मतदान  के  लिये  रखे  ये  सभी  स्वीकृत  हुये  ।

 महोदय
 :  बरन

 यह  है
 :

 खण्ड  विधेयक  का  द्ग  बने  |ਂ

 प्रस्ताव  स्वीकृत  झ  ।

 खण्ड  €
 विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  o— (ats  की  कार्यपालिका

 पति एन०  एस०
 लिंगम  :

 मैं  संशोधन  संख्या  ४२,  ४३.  कौर
 ४४

 का  प्रस्ताव करता  हूं  ।

 पूरी  रानें
 :  मैं

 संशोधन  संख्या  १२  का  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 श्री  ए०  पी०  जेन  :
 मैं

 प्रस्ताव  करता हूं  कि

 (2)  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  १७
 में

 membersਂ
 शब्दों  के  स्थान  पर

 membersਂ  )
 रखें  जायें  |

 ०५,

 २)  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  १६  में
 (2)”]  क  स्थान  पर  शब्द

 i),  (ii)  and  [”  (2)  (२)  शौर  रखे  जायें  ।

 (३)  पृष्ठ
 ५

 में  से  पंक्ति  २१  हटा  दी
 जाये

 ।

 श्री  सादिया  गौडा  :  मैं
 प्रस्ताव  करता  हूं  कि  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २४  में  शब्द  memberਂ

 रखे
 me

 \ (  )  के  स्थान  पर  BW  members’’
 सदस्यਂ  )

 इसके  अतिरिक्त  में  संशोधन  संख्या
 CEN

 का  भी  प्रस्ताव  करता  हूं  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 ः

 संशोधन  अब  सभा  के  समक्ष  है  ।

 pai}  एन०
 एस०

 लिंगम
 :

 इस  खंड  का  सम्बन्ध  कार्यपालिका  समिति  की  रचना से  है  ।
 हमें  मालूम

 —_————
 है  कि  कार्यपालिका  समिति  ही  बोर्डे  का  काम  कराने

 का  मुख्य नए
 साधन  है  ।

 वही  रोज़मर्रा का  काम  करती

 में



 VERS  कृषि  उत्पाद  तथा  ..
 ११  EXE

 नाम

 एन०  एम ०  लिंगम  |

 है  ।  मेरा  संशोधन  यह  है  कि  कार्यपालिका  का  सभापति  बो  का  भी  सभापति  हो  जिससे  कि  वह  दिन

 प्रति दिन  की  उत्पन्न  होने  वाली  सदस्यों  से  अवगत  रहे  ।  दूसरी  बात  यह  है  कि  कार्यपालिका  समिति

 में  गैर-सरकारी  प्रतिनिधित्व बहुत  कम  रहेंगा  ।  एक  तरह  से  यह  सचिवालय का  ही  विस्तार  होगा
 ॥

 कार्यपालिका समिति  के  सभापति  मंत्री  जी  स्वयं  होने  चाहियें |

 मेरे  दूसरे  संशोधन का  उद्देश्य  कार्यपालिका  समिति
 के

 कार्य  क्षेत्र  की  परिभाषा  कराना  है
 ।  मैं

 चाहता  हुं  कि  इसके  कृत्य  बोले  द्वारा  प्रत्यायोजित  हों  अथवा  नियमों  के  अन्तर्गत  निश्चित  किये  गये

 al  |  ग्रन्थ  यह  बोर्ड  की  सारी  शक्ति  wed  हाथ  में  लेगी  ।

 श्री  मादिया  गौडा  :  मेरे  संशोधन  संख्या  ७८  का  उद्देश्य  कार्यपालिका  समिति  में  गैर-सरकारी

 सदस्यों  की  संख्या  एक  से  बढ़ा  कर  दो  कर  देना  है
 ।

 श्री पी०  जेन  :  में  इसे  स्वीकार कर  रहा  हूं  ।

 part  सादिया  गौडा
 :

 मेरे  दूसरे  संशोधन  संख्या  ७६  का  झ्राशय  यह  है  कि  कार्यपालिका  समिति

 का  उपसभापति  कम  से  कम  एक  गैर-सरकारी  सदस्य  हो  ।  यह  प्रति  नहीं  होगा  कि  इस  समिति  का

 उप-सभापति  तथा  सचिव  सब  के  सब  सरकारी  सदस्य  हों  ।

 श्री  सिहासन  सिंह  :  सर्वेक्षण  लिंगम  कौर  मादिया  गौडा  के

 संशोधनों  का  समेत  करता  हूं  1

 कार्यपालिका  समिति  में  सभापति  को  स्थान न  देना  उचित  नहीं  है  ।  सभापति aaa  स्थान  पर

 किसी  व्यक्ति  को  नामनिर्देशित  कर  सकता  है  ।

 सभापति  उप-सभापति  दोनों  सरकारी  कर्मचारी  नहीं  होने  चाहियें  ।  उप-सभापति  झवर्य

 ही  गैर-सरकारी  व्यक्ति  होना  चाहिये  ।

 श्री  ए०  पी०  जैन  :
 मेरे  संशोधन सरल  हैं

 ।
 उनका  ५,  है  नाम  निर्देशन  में  प्रतीक  लचीलापन

 लाना

 श्री  मादिया  गौडा
 के  संशोधन कि  खण्ड  (=)  में  एक  सदस्य  के  बजाये  दो  सदस्य  होने

 मैँ  स्वीकार  करता
 a
 श  |

 श्री  लिंगम  के  दो  संशोधन  एक  यह  है  कि  ats  का  सभापति  कार्यपालिका  समिति  का  सभापति

 होना  चाहिये ।  इसके  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  यह  पूरे  समय  का  काम  होगा  नीतियों  को

 कार्यान्वित  करना  मंत्री  का  काम  नहीं  है
 ।

 खाद्य  और  कृषि  मंत्री  पर  समिति  के  सभापति  बन  जाने
 से

 बहुत  भार  पड़  जायेगा  ।
 उसे  अपने  मंत्रालय  के  बहुत  से  विभागों  का  प्रशासन  करना  होता  है  ।  उप-सभा

 पति  भी  पूरे  समय  का  पदाधिकारी  होगा
 ।

 मैं  इस  पद  पर  गैर-सरकारी  सदस्य  को  रखना  चाहता

 किन्तु  यदि  गैर-सरकारी  व्यक्ति  पूरे  समय  का  कर्मचारी  बन  जाता  है  तो  वह  गैर-सरकारी  नहीं  रहता  ॥

 वर्तमान  उपबन्ध  में  इससे  कोई  वृद्धि  नहीं  होती  ।

 उपखण्ड  (३)  के  श्री  लिंगम  के  संशोधन
 के  सम्बन्ध  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  बोर्ड  कार्यपालिका

 समिति  के  भ्र धि कारों  पर  सीमायें  किन्तु  भ्र धि कारों  के  सौंपने  का  उपबंध  करना
 उचित  नहीं

 होगा  ।
 मैँ  समझता  हूं  प्रक्रिया  का  रूप  यह  होना  चाहिये कि  सब  अधिकार  सौंप  दिये  जाएं  समझे

 as

 किन्तु

 इस

 प्रत्यायोजन  पर  सीमायें  अवस्य  लगाई  जायें

 ।

 मैं  समझता  हूं  गौर  कोई  संशोधन  नहीं  है
 ।

 मूल  ast  में



 ११  ceo  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )
 देब १९

 निगम  विधेयक

 महोदय  :  यह  है  :

 कि  पृष्ठ  ४५,  पंक्ति  १७  पर  members
 ्र  शब्दों  के  स्थान  पर

 membersਂ  |  तीन  शब्द  रख  दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  प्रदान  यह  है  :

 कि  पृष्ठ  4;  पंक्ति  १४  (1)”  (8) "J  शब्दों
 के

 स्थान

 (i),  (ii)  and  (ivy?  (१),  (२)  शौर
 शब्द

 रख  दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  wa  यह  है  :

 कि  पृष्ठ  ४५  में  से  पंक्ति  २१  हटा  दी  जाये

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष महोदय  :  यह  है  :

 कि  पृष्ठ  ५,  पंक्ति  २४  में  memberਂ  [  है एक  सदस्यਂ  ]  दादों  के  स्थान  पर

 membersਂ  |  सदस्य  |  tet  रख  दिये  जायें  ॥

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 इसके  पश्चात  उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  को  एन०  एस०  लिंगम  के  संशोधन  संख्या  ४२,  ४  रड

 शर  श्री  टी०  एन०  गौड  के  संशोधन  संख्या  ७६  तथा  श्री  राने  के  संशोधन  संख्या  १२  सभा  के  समक्ष

 मतदान  के
 लिये  रखे  गये  प्रौढ़  स्वीकृत हुए  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 प्रश्न  यह  है  :

 खण्ड  १०,  संशोधित  रूप  में  ,  विधेयक  का  बने  i!
 थे

 प्रस्ताव  स्वीकृत
 |

 खण्ड  १०,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  ११--  सरकार  द्वारा  बोर्ड  को

 उपाध्यक्ष  महोदय  :
 क्या  श्री  एन०  बी०  चौधरी  अ्रपने  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं  ?

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  मुझे  राष्ट्रपति  से  उनको  प्रस्तुत  करने  की  अनुमति  नहीं  मिली  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 इसलिये  श्री  चौधरी  के  संशोधन  प्रस्तुत  नहीं  हैं
 ।

 fait ए०
 पी०

 जैन
 :

 किसी  भी  संशोधन  के  लिये  मंजूरी  महीं  दी  गई  ।

 श्री  सादिया गौडा  :  मैं  अपने  संशोधन  संख्या
 ८०  श्र ८२ ८२  प्रस्तुत करना  चाहता  हूं  ।

 श्री  ए०  पी०  जैन  :  संशोधन  संख्या  ८०  के  लिये  राष्ट्रपति  की  अनुमति  की  आवश्यकता

 शर  वह  अनुमति  नहीं  मिली  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  समझता  हूं  संशोधन  संख्या  ८२  के  लिये  राष्ट्रपति  की  अनुमति  की

 आवश्यकता  नहीं
 |

 माननीय  सदस्य  उसे  प्रस्तुत  कर  सकते  हैं  ।

 शी  सादिया गोड़ा  में
 प्रस्ताव करता  हूं

 पृष्ठ  ६  में  से
 पंक्ति  ७  से  १०

 तक  हटा दी  जाए

 मूल ४  अंग्रेजी  में



 Vero  कृषि  उत्पाद  तथा  ११  PEUR

 निगम  विधेयक

 मादिया

 खण्ड  ११  भ्र ौर  इसके  परन्तुक  में  कुछ  विरोध  प्रतीत  होता  है  ।  पहलें  भाग  में  कहा  गया  है

 कि  केन्द्रीय  सरकार  बोर्डो को  अनुदान  परन्तु  परन्तुक  में  कहा  गया  है  कि  केन्द्रीय  सरकार  इस

 राशि को  घटा  बढ़ा  सकेगी  ।  इसलिये  इस  विरोध  को  हटाने  के  लिये  परन्तुक  को  हटा  दिया  जाये
 कौर

 rs
 खण्ड  ११  में  राशिਂ  शब्दों  के  पुर्व  रसे  कम  नहींਂ  शब्द  जोड़  दिये  जाएं  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी :  भाण्डागारों  सम्बन्धी  कठिनाइयों  को  दूर  करने  कौर  उत्पादकों
 को

 उपयुक्त लाभ  देने  के  बारे में  पहली  बार  उपबन्ध  किया  जा  रहा  है  ।  किन्तु  यह  निधि  बहुत  कम  जबकि

 औद्योगिक  उपक्रम  के  लिये  बड़ी  भारी  रकम  दी  जाती  है  और  ब्याज  के  बिना  भी  ।

 इन  नवीन  सहकारी  संस्थानों  को  संगठित  करने  संसाधन  हटाने  के  लिये  समय  लगेगा

 परन्तु  यदि  हम  इस  समय  उपबंध  नहीं  करते  तो  afm  प्रगति  नहीं  होती  ।  सभा  की  इच्छा  है  कि  यह

 राशि  बढ़ीं दी  इसे  बढ़ा  देना  चाहिये

 श्री ए०  पी०  उप  खण्ड  कौर  उसके  परन्तुक  का  यह  war  है  कि  पांच  वर्ष  की  अवधि

 में  सरकार  २५  करोड़  रुपये  देगी  ।  किन्तु  यह  झ्रावश्यक नहीं  कि  प्रति  वर्ष  सरकार ५  करोड़  रुपये  दे  ।

 प्रारम्भ
 के

 वर्षों
 में  हो  सकता  है

 प्रो  को
 पूरे  धन  की  झ्रावश्यकता  न  प्रौढ़  धन  के  बेकार  पड़े  रहने  से

 किसी  को  भी  कोई  लाभ  नहीं  होगा  ।  बोर्डे  की  श्राव्यकताओ्रों  का  अनुमान  लगाकर  अआआवंटन  किया

 परन्तु पांच  वर्षों  में  कुल  २५  करोड़  रुपये  आवंटित  किये  जायेंगे  |  मुझे  खेद है  कि  इस  सम्बन्ध  में

 मेँ  संशोधन  स्वीकार  नहीं  कर  सकता |

 श्री  एन०  बी ०  चौधरी  को  तक  के  बारे  में  मैं  कहना  चाहता  हूं  कि  सब  बातों  पर  विचार  करने  के  बाद

 ही  यह  उपबंध  किया  गया  है  ।  सरकार  की  प्रौढ़  भी  मांगें  हैं  प्रो  मैं  समझता  हूं  कि  जो  लक्ष्य  हमारे मन  में

 दे  उत  परा  AIT  से  पह  oye  aan  सदय  स होगा  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  का  संशोधन  संख्या  ८२  उपाध्यक्ष  द्वारा  मतदान  के  लिये

 रखा  गया  शर  स्वीकृत  |

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  ११  विधेयक  का  वर्ग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  |

 खण्ड  ११  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 खण्ड  १२  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  १३--(विकास-निधि  )

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  श्री  मादिया  गौडा  अपना  संशोधन  प्रस्तुत  कर  रहे  हैं
 ?

 श्री  मादिया  गौडा  :  में  प्रस्तुत  नहीं  कर  रहा  ।

 महोदय  :  seq  यह  है

 खण्ड  १३  विधेयक  का  जग

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  १३  विधेयक  में  जोड़  far  गया  |

 खण्ड  १४--(भाण्डागार-व्यवस्था  निधि )

 Tat  कृष्ण  चन्द्र  [  |  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  पृष्ठ  ७,
 पंक्ति

 es  के  अन्त  में  संस्थानों
 के

 शब्द  जोड़  दिये  जायें  ।
 वि

 मूल  अंग्रेजी  में में



 ११  RUG  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )  २४२१

 निगम  विधेयक

 fat ए०  पी०  जैन  :  मैं  इसे  स्वीकार नहीं  करता

 उपाध्यक्ष महोदय  द्वारा  श्री  कृष्ण  चन्द्र  का  संशोधन  संख्या  १२०  मतदान  के  लिये रखा  गया

 श्र  भ्र स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रदन यह है यह  है

 खण्ड  १४  विधेयक  का  रंग  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  १४  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  |

 खण्ड  -प्रत्याय  और  प्रतिवेदन )

 श्री  विनती  मिश्र  ने  खण्ड  १४५  के  बारे  में  श्रवन  संशोधन  संख्या  ८५,  ८७  श्र

 श्री  मादिया  गोड़ा  ने  संशोधन  संख्या  ८६  प्रस्तुत  किये

 श्री  मादिया  गौड़ा  मेरे  संशोधन  का  तात्पर्य  यह  है  कि  प्रतिवेदन  की  एक  प्रति  के  स्थान  पर

 प्रतियां  संसद  की  दोनों  सभाझ्रों  के  सामने  रखी  जायें  ।

 श्री  ए०  पी०  जन  :  एक  का  अथ  कई  प्रतियों  से  हो  सकता  है  ।

 महोदय  तीनों  संशोधन  प्रस्तुत  हुये  ।

 श्री  विभूति  मिश्र  मेरा  भ्रमेंडमेंट  नम्बर  ८५  यह  है  कि  सका ७  पर  लाइन २१  में

 हारकर  की  जगह  क्वार्टर श्राफ  ए  [  वह  की  प्रत्येक  तिमाही  ]  कर  दिया

 जाये  ।  मैं  मंत्री जी  से  यह  कहना  चाहता  हूं  कि  हमारे  यहां  साल  में  तीन  फसलें होती  अगहनी

 और  रबी  ।  इन  तीनों  फसलों के  बारे में  साल  भर  बाद  सरकार की  तरफ  से  fred  निकलेगा

 शर  तब  लोगों को  पता  चलेगा  |  सरकार  एक  बहुत  बड़ा  काम  करने  जा  रही  है  ।  मेरा  सुझाव है  कि

 जब  एक  फसल  की  चीजें  सरकार के  गोदामों में  पहंच  जायें  तो  वह  एक  रिपोर्टे  निकाल दे  कि  किसे

 रेट  पर  ये  चीजें  wey  कौर  फसल  की  क्या  परिस्थिति  रही  ताकि  लोगों को  पता चल  जाये  ।

 रिपोर्ट  निकालने  में  मंत्री  जी  कोई  कठिनाई  wana  करते  हों  तो  वे  कोई  बलेटिन  ही  निकाल  दें

 या  कोई  दूसरा  इन्तिज़ाम  करदें  ताकि  लोगों  को  पता  चल  जाय  कि  सरकार  कितना  काम  कर  रही  है

 और  क्या  कार्रवाई हो  रही  है  ।

 मेरा  दूसरा  श्रमेंडमेंट  नम्बर  ८७  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  रिपो  की  कापी

 मेंट
 के  हर  मेम्बर  को  भी  सप्लाई  की  जाये  ।  इससे  मालूम  हो  जायेगा

 कि
 सरकार  क्या

 कर  रही  क्यां  हुमा  है  श्र  नया  होने  वाला  है  ।  केवल  इतना  ही  काफी  नहीं  है  कि  रिपोर्टे

 को  पालिथामेंट की  मेज  पर  रख  दिया  जाये  ।

 श्री  एक  पी०  जेन  :  जहां तक  कि  तीन  महीने में  रिपोट  देने  का  सम्बन्ध  है  मेरा  कहना  है  कि

 मंट  को  बहुत  सारा  काम  करना  होता  आमतौर  से  इस  किस्म  की  कॉरपोरेशन  की  रिपो

 स
 साल  में  एक  बार  दी  जाती  खुद  कारपोरेशन की  इस  बात  में  दिलचस्पी  है  कि  aaa

 फ़वक़तन
 उसकी  जो  कुछ  कार्यवाही  हो  रही  उसके  बारे  में  वह  बुलेटिन

 निकाले  पर  लोगों को  उसके  बारे  में  बतलाये  ।  जहां  तक  मेम्बरों  को  उस  रिपोर्ट  की  एक-एक  कापी

 सप्लाई  करने का  सवाल  वह  उनको  दे  दी  जायेगी  कौर  श्री  विभूति मिश्र  को  एक  कापी की  जगह  रिपोर्ट

 की  दो  कापी दे  दी  उ
 री  लेकिन  इसको  इस  में  लिखने

 की
 कोई जरूरत

 नहीं
 मन

 मूल  भ्रंग्रेज जी  में



 २४२२  कृषि  उत्पाद  तथा  ११  oe Os

 निगम  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  संशोधन  संख्या  ८५,  ८६  कौर ८७  सभा  के  मतदान  के
 लिये

 रखे  गय

 कौर  स्वीकृत हुए

 महोदय  :  प्रदान  यह  है  ।

 कि  खण्ड  १४  विधेयक का  बने

 प्रस्ताव  स्वीकृत  |

 खण्ड  १५  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 महोदय  :  समय  थोड़ा  है  इसलिये  या  तो  हमें  एक या  दो  खण्ड  चुन  लेने  चाहिए

 या  माननीय  मंत्री  को  बताना  चाहिये  कि  वह  किन  संशोधनों  को  स्वीकार करने  को  तैयार  ताकि

 हम  उन  खंडों को  पहलें  ले  लें  प्रौढ़  बाकी  सब  खण्डों  का  इकट्ठा  निपटारा कर  लें  |

 श्री  ए०  पी०  जन  खण्ड  २४  में  में  संशोधन  संख्या  ge  ग्रोवर  १७०  स्वीकार  करना  चाहता

 जिन में  ज क ह उबरक 1 क के  पश्चात्‌  सम्बन्धी  सम्मिलित  करने  का  विचार है
 ।  श्र

 जनम
 =.  ह

 उर्वरकਂ के खण्ड  ३४  में
 संशोधन  संख्या  १७१  कौर  १७२  स्वीकार  करना  चाहता  रि

 पश्चात  सम्बन्धी  सम्मिलित  करने  का  विचार है  ।  खण्ड  ४६  में  मैं  संशोधन  संख्या

 १७३  स्वीकार  करूंगा  कौर  खण्ड  २२,  उपखण्ड  (६)  के  बारे में  एक  संशोधन  var  संशोधित

 रूप  में  स्वीकार  करना  चाहता हूं  ।  श्री  द्यामनन्दन सहाय  के  संशोधन  संख्या  १७५  को मैं

 स्वीकार नहीं  करना  चाहता  |

 श्री  एन०  बी०  चौधरी
 :  यदि

 दो  संशोधनों  का  आशय  एक
 ही  तो  पहले  संशोधन

 को

 प्राथमिकता दी  जानी  चाहिये  ।  सरदार  इकबाल  सिंह  के  संशोधन  संख्या  guy  पर  मेरे  संशोधन  संख्या

 ve  को  प्राथमिकता  मिलनी  चाहिये  |  बेहतर  यह  है  कि  सम्बन्धी  दाऊद  अन्त  में  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  यदि  ah नाम  के  साथ  उनका  नाम  भी  तो  क्या  यह  चीज

 माननीय  सदस्य  को  स्वीकार्य  होगी
 ?

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  हां  |

 महोदय  :  पहले हम  उन  खण्डों  को  लेंगे  जिनके  बारे में  सरकार  दोहन  स्वीकार

 करने  को  तैयार है  ।  यदि  बाद  में  समय न  बचा तो  बाकी  खण्डों  को  इकट्ठा  प्रस्तुत  किया

 जायगा  |

 खण्ड  २२--  भाण्डायार-व्यवस्था  निगम  के  निदेशक  के  पद  के  लिये

 श्री  इयामनंदन  सहाय  (  मुजफ्फरपुर-मध्य )  मैं  प्रस्ताव करता

 कि  पृष्ठ  ११,  पंक्ति  ३१  में  Companyਂ  पप  के  स्थान

 ‘Public  Company  as  defined  in  the  Companies  Act,  1956  (I  1956)”

 जनक  समवाय  जिसकी  परिभाषा
 समवाय

 afafaaa,  PEUG  (१९५६  का  १)  में
 शब्द  रख

 दिये  जायें  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय :  प्रश्न  यह  है
 ~

 कि  पृष्ठ  ११  पंक्ति  ३१,  में  Companyਂ  प  के  स्थान

 पर  blic  Company  as  defined in  the  Companies  Act,  1956  (I  of  1956)”  (

 fice  समवाय  जिसकी  परिभाषा  समवाय  १९५६  [१९५६  का  १  में  शब्द  रख  दिये
 जाय  |

 —
 प्रस्ताव  स्वीकृत  ह्य

 -_  बाण
 अंग्रजी  में



 ११  PERS  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )  रे  रे

 निगम  विधेयक

 महोदय
 :  प्रशन यह  है  :

 कि  खण्ड  २९२,  संबोधित  रूप  विधेयक का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT  ।

 खण्ड  २२,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया ।

 खण्ड  Ry (  केन्द्रीय  भाण्डागार-व्यवस्था  निगम  के  काय  )

 इकबाल  सिह  मैं  प्रस्ताव करता  हूं
 ०५

 कि  पष्ठ  १२,  पंक्ति  २०  म  ‘‘and  fertilizers
 [  घ्राण  ह. हग उवरक  शब्दों  के  स्थान  पर

 and  Agricultural  implementsਂ  [  ait  कृषि  सम्बन्धी  अ्रौजारਂ  |  शब्द
 ~

 रख  दिये  जायें  तथा  पृष्ठ  १२  पंक्ति  २८  में  “800  fertilizers  दाब्दों  के

 स्थान  पर  and  Agricultural  implementsਂ  अ्रौर  कृषि  सम्बन्धी  |

 शाब्द  रख  दिये  जायें  |

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है
 ५६४

 कि  पृष्ठ  १२,  पंक्ति  २०  में  ‘and  fertilizersਂ  दादों  के  स्थान  पर

 and  Agricultural  implements  रक  आर  कृषि  सम्बन्धी  दाऊद

 and  fertilizersਂ रख  दिये  जायें  तथा  पृष्ठ  १२,  पंक्ति  २८  में  शब्दों  के  स्थान

 पर  and
 Agricultural  implementsਂ  [  उकेरा  और  कृषि  सम्बन्धी

 दाऊद  रख  दिये  जायें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  RY  संशोधित रूप  विधेयक का  वर्ग  बनें  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  २४,  संशोधित  रूप  विधेयक  में  जोड  दिया  गया  |

 खण्ड  ३४--(  राज्य  भाण्डागार-व्यवस्था  निगम  के  कार्य  )

 इकबाल  सिंह  :
 मैं  प्रस्ताव  करता  हूं

 कि  पृष्ठ  १६,  पंक्ति  २६
 में

 ‘and  fertilizers
 [  कौर  उर्वरक  दादों  न  स्थान  पर

 and  Agricultural  implementsਂ  उर्वरक  शौर  कृषि  सम्बन्धी  औजार  दाऊद  रख

 दिये  जायें  ।  तथा  पष्ठ  १६,  पंक्ति  ३३  अर  ३४  fertilizers’  उर्वरक
 '

 शब्दों  के

 स्थान  पर  and  Agricultural  implementsਂ  और  कृ  सम्बन्धी

 शब्द  रख  दिये  जायें  ।

 महोदय  :  प्रदान  यह  है

 कि  पृष्ठ  १६,  पंक्ति
 २६

 and  fertilizers’’  दादों  के  स्थान  पर
 and  Agricultural  implementsਂ  कौर  कृषि  सम्बन्धी  दाऊद

 रख  दिये  जायें
 ।

 तथा  पृष्ठ  १६,  पंक्ति  ३३  कौर  ३४
 में

 fertilizersਂ  ]
 शब्दों के  स्थान  पर  and  Agricultural  implementsਂ  ate  कृषि  सम्बन्धी

 मजार  wee  रख  दिये  जायें  ।

 पवन
 श्रस्ताव  स्वीकृत  झा  ।

 ह] न अंग्रेजी म में



 PERS  कृषि  उत्पाद  तथा  ११
 १९५६

 निगम  विधेयक

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  प्रशन यह है यह  है

 कि  खण्ड  संशोधित  रूप  विधेयक  का  बनें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  हुए
 |

 खण्ड  ३४,  संबोधित  रूप  में  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ¥e——( faraeaat  कौर  गोपनीयता  की  घोषणा )

 श्री  मीडिया  गौडा  में  प्रस्ताव करता  हूं  :

 कि  पृष्ठ  २१,  पंक्ति  १४५  में  employeeਂ  कर्मचारी
 '
 ']

 शब्दों  के  स्थान
 पर

 or  other  employeeਂ  या  aa  कर्मचारीਂ  ]  शब्द  रख  दिये  जायें  ।

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  प्रश्न यह  है  कि  :

 पृष्ठ  २१,  पंक्ति  १४  में  [site  शब्दों  के  स्थान  पर

 or  other  employeeਂ  या  अरन्य  शब्द  रखे  जायें  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  FAT
 |

 उपाध्यक्ष  महोदय  प्रशन यह  है

 खण्ड  ४६,  संशोधित  रूप  में  विधेयक  का  बने  |

 प्रस्ताव  स्वीकृत  चनरा  |

 खण्ड  ४६,  संशोधित रूप  विधेयक  में  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  ३१--(निगम  के  बों  की  सदस्यता  के  लिये

 संशोधन  किया  गया
 bas

 पष्ठ  १४५,  पंक्ति  ३८  में  Companyਂ  ]
 दादों  के  स्थान

 पर  Company  as  defined  in  the  Companies  Act,  1956  [I  of  1956 1”

 (9ey
 [  सार्वजनिक  समवाय  जिसकी  परिभाषा  १९५६  १  नर ह सका १)
 esq  रख  जाब  |

 ——[ait  दयानन्द

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 खण्ड  ३१,  संशोधित रूप  विधेयक का  अंग  बने  ।

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  ३१,  संबोधित  रूप  विधेयक  सें  जोड़  दिया  गया  ।

 खण्ड  १८--(श्रंदपूंजी  शौर

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  माननीय  सदस्य  श्री  एन०  बी०  चौधरी  के  संशोधन  संख्या  १८,  १९,  SY,  WE

 और  श्री  आधार  एन०  fag  का  संशोधन  संख्या  RE  मतदान  के  लिये  रखे  गये  कौर  स्वीकृत  हुए  |

 खण्ड  Ro (arta  भाण्डागार-व्यवस्था  निगम  का  प्रबन्ध )

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्यो  एन०  बी०  चौधरी  का  संशोधन  संख्या  १३१  मतदान  के

 लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  ञ्  |

 tat  ग्रंग्रेजी  में



 ११  ce 4  कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था )  ३४२५

 निगम  विधेयक

 खण्ड  २१-  )

 महोदय  द्वारा  श्री  एन०  बी०  चौधरी  के  संशोधन  संख्या  २१  कौर  २२

 मतदान
 के  लिये  रखे  गये  कौर  स्वीकृत  हुए

 |

 खण्ड
 पदाधिकारियों  की

 उपाध्यक्ष  महोदय  द्वारा  श्री  एन०  बी०  चौधरी  का  संशोधन  संख्या  २४५  मतदान  फके

 लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  |

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्वसन  यह  है  :

 कि  खण्ड  १६  से  YY,  सिवाय  खण्ड  २२,  २५,  ३१,  ३४  कौर  ४६  विधेयक के  अंग  बनें  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 खण्ड  १६  से  ५४५,  सिवाय  खण्ड  २२,  २५,  ३१,  ३४,  आर  ४६  के  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  ।

 खण्ड  १,  श्रधितियमन  पत्र  शर  नाम  विधेयक  में  जोड़  दिये  गये  |

 श्री ए०
 पी०

 जेन
 :

 मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 विधेयक  रूप  पारित  किया  जाय  प

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 प्रस्ताव  प्रस्तुत
 :

 विधेयक  fine  रूप  पारित  किया  जाये  0.0

 Tat  do  कठ  दास  :  जिस  अधिनियम  को  हम  पारित  करने  जा  रहे  हैं  उसकी  सफलता  का

 मूलाधार  ग्रामीण  क्षेत्रों  की  सहकारी  समितियों  की  सफलता  है  ।

 माननीय  मंत्री  ने  विधेयक को  पुरःस्थापित करते  समय  हमें  बताया  था  कि  वे  ऐसे  कर्मचारियों

 को  प्रशिक्षण  देंने के  लिये  क्या  योजना  कार्यान्वित कर  रहे  जो  सहकारी  समितियों  के
 संगठन

 के

 लिये  हमारी  सहायता  करेंगे  ।  किन्तु  वह  योजना  सफल  नहीं  हुई  ।  पुना  कौर  दूसरे  स्थानों की  प्रशिक्षण

 aaa  ने  सहकारी  समितियों  के  लिये  उपयुक्त  कर्मचारी  तैयार  नहीं  किये  ।  यदि  लोगों  का

 पथ
 प्रदर्शन  न  किया  गया  तो  सहकारी  समितियों का  संगठन  संभव  नहीं  है  ।

 जब  हम  राष्ट्रीय  विस्तार  सेवाओं  कौर  सामुदायिक  विकास  परियोजनाओं  का  मूल्यांकन  करते

 हैं  तो  देखते  हैं  कि  इन  संस्थानों  के  महीनों  तक  के  लेखे  नहीं  रखे  गये  ।  मैं  समझता  हूं  कि  विधेयक  में

 भांडार  संगठन  प्राय  जिन  साधनों  का  विचार  किया  गया  है  उनका  लाभ  उठाया  जायेगा  ।  ग्रामीण

 क्षेत्रों
 मे ंसहकारी  समितियों  के  लियें  उपयुक्त  व्यक्तियों  कौर  कर्मचारियों  के  प्रशिक्षण  को  wears

 महत्व  देना  चाहिये  |  सरकार  उनमें  भाग  लेने  कौर  वित्तीय  सहायता  देने के  लिये  तैयार  है  ।

 मुझे  ora  है  कि  सहकारी  समितियों  के  लिये  उपयुक्त  संगठन  करने  की  कौर  सरकार  ध्यान  देगी

 श्रीमती  जर्मनी
 )  मैं  इस  विधान  के  लिये  सरकार  को  बधाई  देती हूं

 जोकि

 ax  जनता  के  लिये  एक  वर  के  समान  होगा  ।  हमें  कठोर  राशन  नियंत्रण के  दिन  याद

 ी
 हैं  जब  छोटे-छोटे  बच्चों  को  एक  सेर  चावल

 या  बाजरा  बेचते  हुए  पकड़ा  जाता  था  न्यायालय

 के
 पास  लाया  जाता  था  ।  उस  समय  अनाज  की  कमी  नहीं  थी  ।  वरन्‌  बीच  के  दलालों  द्वारा  शोषण

 किया  जाता  था  ।  बीच  के  व्यापारियों को  हटा  कर  जनता शहरों  कृषकों  की  सहायता के  लिये  यह  एक

 SON
 किया  गया  है  ।  ——

 मूल  अंग्रेजी



 PERG  कृषि  उत्पाद  तथा  ११  १९४५६

 निगम  विधेयक

 मुख्य  बात
 यह  है

 कि
 सहकारी  उधार  समितियों  का  प्रशासन

 कैसे
 किया  जाय

 ।
 मैंने

 एक
 पुस्तक

 में  पढ़ा  था  कि  एक  कृषि कार ने  art  खड़ी  फसल  के  एवज  में  बीज  खरीदने  के  लिये  धनराशि  मांगी

 थी ।  तब  फीता शाही  के  कारण  उसे  ऋण  उस  समय  मिला  जबकि  बीज  बोने  की  ऋतु  समाप्त  हो

 चकी  थी  ।  ऐसी  दरी  नहीं  होनी  चाहिये  ।

 यह  जानकर  मुझे  प्रसन्नता  हुई  कि  हम  के  भंडार  की  योजनायें  बना  रहे  हैं
 ।  म

 सुझाव है  कि  भ्र नाज  के  भांडार  की  देखभाल  करने  के  लियें  अधिक  महिलाओं  को  प्रोत्साहन दना

 चाहिये  क्योंकि  घरों  में  भी  यह  उनकी  देखभाल में  होता  है  |

 माननीय  मंत्री  नें  बताया  कि  हम  विक्रय  के  लिये  योजना  बना  रहे  इसके  लिये  आवश्यक है

 कि  गांवों
 से

 सड़कों
 द्वारा  सम्पर्क  हो

 ।
 यह  बहुत  महत्वपूर्ण

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  श्री  मादिया  गौड़ा  को  बोलने  के  लिये  कहने  से  म॑  यह  कहना  चाहता
 ह

 कि  एक  नया  सुझाव रखा  गया  है  कि  महिला झ्र ों को  are  भंडार  के  लियें  नियुक्त करना  चाहिये  |  माननीय

 मंत्री  जी  को  इसका  उत्तर  देना  है  ।

 tat पु
 पी०  जैन

 :  यदि  ग्राहकी  यह  इच्छा है  तो  मेँ  स्वीकार करता  होकर  उत्तर  दूंगा
 ।

 श्री  सादिया  गौड़ा  इस  महत्वपूर्ण  विधान  को  सफलतापूर्वक  प्रस्तुत  करने  के  लिये  में  खाद्य

 और
 कृषि  मंत्री को  बधाई  देता  हूं

 ।
 परन्तु  इस  विधेयक  में  कुछ  मूल  त्रुटियां  उनकी  कौर  ध्यान

 देना है  ।  हम  केन्द्रीय  सरकार से  लेकर  कृषि कार  तक  एक  दर्जेदार  संगठन  बना  रह ेहूं  जिसमें

 पहले  pala  फिर  फिर  कार्यपालिका  केन्द्रीय  राज्य  सरकार

 site  प्राधिकार होंगे  ।  प्रभावित हित  भी  होंगे  ।  मंत्री  या  सरकार  के  लिये  इन  सभी  तत्वों  में
 सामंजस्य

 स्थापित करना  कठिन  होगा  ।  यद्यपि  हमारे  देश  में  सहकारी  आन्दोलन  पचास  वर्षों  से  चल  रहा
 तथापि

 विभिन्न  कारणों  से  लोगों  की  स्थिति  में  पर्याप्त  सुधार  नहीं  हुं  |  दफ्तरशाही प्रौढ़  लोगों  की

 भ्रज्ञानता  इसके  कारण  हैं  ।  अरब  मंत्री  महोदय  को  देखना  चाहियें  कि  सहकारी  समितियां  कौर  संगठन  पूरे

 उत्साह  के  साथ  काम  करें  ।  गोदाम बन  जाने  पर  वहां  केवल  अच्छे  लोग  नियुक्त  किये  जायें
 |

 भांडार

 निर्माण  में  हमें  विभिन्न  स्थानों  की  परिस्थितियों  ate  जलवाय  ध्यान  रखना  चाहिये  ।  मंत्री जी  को

 यह  विधेयक  यथाशीघ्र  कार्यान्वित  करवाना  चाहिये  ।

 श्री  कार एन०  सिंह  :  उपाध्यक्ष  जहां  तक  इस  बिल  का  सम्बन्ध  इसके  लिये  a

 माननीय  मंत्री  जी  को  धन्यवाद  देता  हूं  कि  उन्होंने  किसानों  के  लिये  एक  ऐसा  विधेयक  पेश  किया  है  जिस

 से  उन  को  कुछ  लाभ  हो  सकता  है  कौर  सहायता  मिल  सकती
 है  ।

 मुझे  इस  बिल  में  एक  बात  यह  देखने  को  मिली  है  कि  शेयर  खरीदने  के  सम्बन्ध  में  जायंट  स्टाक

 कम्पनीज का  नाम  रखा  गया  A  जायंट  स्टाक  कम्पनीज  भी  शेयर  खरीद  कर  हिस्सेदार  *  बन  सकेगी |

 इस
 जो  जायंट

 स्टाक  कम्पनी बनी  हुई  है  उनमें
 से  ज्यादातर  प्राइवेट

 कम्पनियां
 हैं  प्राय

 मिडलैंड ने  भ्र पनी  सुविधा  के  लिये  उनको  बना  रखा  है  ।  मुझे डर  है  कि  यदि  उन्हें  भी  देयर  खरीदने

 का  झ्रिकार  दिया  गया  तो  भविष्य  में  वे  अपने  पैसे  के  बल  से--भ्रपने  पैसे  के  जोर  q—Tat  लोगों

 किसानों  भ्र पने  अ्रन्दर  मिला  जिसका  नतीजा  यंह  होगा  कि  धीरे-धीरे  उस  में  उनका  ही  अधिकार

 हो  जायेगा  art  वें  नफा  कमाने  के  लिये  कोई  रास्ता  ढूंढ़  लेंगे  ।  मेरा  मत  यह  है  कि  जो  इस  तरह की

 कम्पनीज  बनी  हुई  उन  को  इसमें  शेयर  खरीदने  का शभ्रधिकार  नहीं  देना  चाहिये था  ।  फिर  भी

 अब  माननीय  मंत्री  को  जेसा  एक्सपीरियंस  उसी  के  अनसार  वह  कार्यवाही  करेंगे  ।  मझे

 कवल  इतना  ही  कहना  था  कि  मुझे  सन्देह  है  कि  इस  अ्रवस्था में  किसानों  को  कुछ  तकलीफ  aaa

 हो  ।  धन्यवाद ।
 a  en

 मूल  अंग्रजी  म
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 श्री ए०  पी०  जेन :  मैं  माननीय  सदस्यों  का  धन्यवाद  करना  चाहता  हूं  कि  उन्होंने  इस  विधेयक

 को  पारित
 करने  में  सहयोग  दिया  है

 ।
 यह  सत्य  है  कि  हम  इसके  लिये  इतना  समय  नहीं  दे  सके  जितना

 कि  इस
 विधान  के  महत्व  के  कारण

 झावश्यक
 था  ।  परन्तु  मैंने  यथा

 संभव  अधिकाधिक  दृष्टिकोणों
 को

 लें  लिया है
 ।

 इस  सभा  में  कई  बातें  कही  गई  हैं  ।  मैं  माननीय  सदस्यों  को  विश्वास  दिलाता  हूं  कि  उन

 पर  कार्यवाही  की  जायेंगी
 |

 हम  उनके  परामर्श  से  लाभ  उठायेंगे  ।  मुझे  यह  भी  ग्रा शाहे  कि  महत्वपूर्ण

 बिधान  के  प्रवर्तन  में  मुझे  माननीय  सदस्यों  का  सहयोग  मिलेंगा  ।

 जैसा
 कि  ५५  एक  नई  बात  कही  गई  है  ।  भांडार  की  देखभाल के  लिये  महिलायें  उपयुक्त

 ऐसा  कहा  गया  है
 ।

 वास्तव  में  तो  वे  भांडार  की  अपेक्षा  घर  की  देख  भाल  के  लिये  उपयुक्त  हैं  ।  हमने

 कायें  ares  कर  दिया  है  प्र  हमने  भांडार  की  रखवाली  के  लिये  एक  महिला  को  नियुक्त  किया है
 |

 मुझे  है  कि  कौर  महिलायें  इसके  लिये  भ्र ग्र सर  होंगी  भ्र ौर  श्राज  तक  जिन  स्थानों  की

 रिणी  रही  हैं  उनसे  अधिक  महत्वपूर्ण  पदों  का  भ्र धि कार  प्राप्त  करेंगी  ।

 महोदय  :  प्रश्न  यह  है

 विधेयक  संबोधित  रूप  पारित  किया  जाये  ह

 प्रस्ताव  स्वीकृत  ।

 ee

 गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  कौर  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति

 बावनवाँ  प्रतिवेदन

 श्री  मुरारका  )  मैं  प्रस्ताव करता  हूं  :

 यह  सभा  €  १९५६  को  सभा  में  उपस्थापित  किये  गये  गैर-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों

 और  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  के  ५२वें  प्रतिवेदन  से  सहमत  है  0.0

 उपाध्यक्ष  महोदय  हारा  प्रस्ताव  मतदान  के  लिये  रखा  गया  कौर  स्वीकृत  ।

 ee

 व्यक्ति  की  भ्र धिक तम  राय  के  बारे  में  संकल्प

 1  उपाध्यक्ष  महोदय  :  wa  सभा  श्री  विभूति  मिश्र  के  उस  प्रस्ताव  पर  चर्चा  श्नारम्भ  करेगी  जो

 उन्होंने  २७  १९५६  को  व्यक्ति  की  aa  की  उच्चतम  सीमा  के  सम्बन्ध  में  प्रस्तुत  किया  था

 श्री  विभूति  faq  व  :  उपाध्यक्ष  जिस  प्रस्ताव  को  मैनें  सदन  के  सामने

 प्रस्तुत  किया  मैं  समझता  हूं  कि  हमारी  सरकार  १९४७ में
 जब  कि

 उसको
 दिल्‍ली

 का
 तख्त

 मिला  उस  प्रस्ताव के  सिद्धांत  को  स्वीकार  करके  उसे  कार्य  रूप  में  परिणत  करना  चाहिये

 लेकिन  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  सरकार ने  इस  बारे  में  इतनी  देरी
 क्यों  की  है

 जितने  भी  हमारे  भाई  कांग्रेस  में  रहे  हैं  या  जिनका  गांधी  जी  के  साथ  सम्बन्ध  रहा  वे  नित्य  प्रति

 आश्रमों
 और  जिला  भ्र ौर  थाना  कांग्रेस  कमेटियों  में  गांधी  जी  द्वारा  बनाई  हुई  प्रार्थना  सुबह  शाम  गाया

 करते  थे
 ।  उस  प्रार्थना  से  गांधी

 जी
 हम  लोगों

 को
 तैयार  करते  थे

 ।
 उस  प्रार्थना  में  पहली  बात

 यह
 थी

 :

 नावल  कामेयराज्यम  न  स्वान  न  बम थि

 a काम  मे  द्प्ख
 प्राणि ना मानि  नाश नम् थि  ।

 क
 |  मूल  भ्रंग्रेजी
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 विभूति  fast]

 गांधी  जी  की  प्रार्थना  में  यह  बात  थी  कि  हमको  राज्य  नहीं  हमको  स्वर्ग  की  इच्छा  नहीं

 हमको  एक  ही  इच्छा  है  कि  हम  गरीबों  का  दुःख  दूर  कर  सकें  ।  इसी  प्रार्थना  के  साथ  साथ  हम  गांधी  जी

 की  एकाददा  व्रत  की  प्रार्थना  करते  थे  ।  उनमें  एक  प्रार्थना यह  भी  थी  कि  हम  को  अ्रपरित्रही  होना  चाहिये  |

 हम  लोग  जो  स्वराज्य  के  सैनिक थे  कौर  गांधी  जी  के  उसूलों  के  भ्रनुसार  रचनात्मक  काम
 करते  थे

 उनको  इन  प्रार्थनापत्रों  को  रोज  सुबह  शाम  पाठ  करना  पड़ता  था  ।  गांधी  ने  इन  प्रार्थनाओं  के  द्वारा

 में  रचनात्मक कार्य  की  भावना  पैदा
 की  ।

 फिर
 गांधी

 जी  ने  देखा  कि  हिन्दुस्तान का  काम  इस  तरह
 से

 नहीं  चलेगा  तो  उन्होंने  एक  दूसरी  बात  बतलायी  कि  ट्रस्टी शिप  होनी  चाहिये  ।

 गांधी  जी  की  ट्रस्टी शिप  का  क्या  उसूल  उसको गांधी  के  साथ  रहने  वाले  प्यारे  लाल जी

 पुस्तक
 Gandhian  Techniques  in  the  Modern  World

 [  गांधी
 टेक्निकल  इन

 दी  मार्डन  वल्डं] में में  इस  प्रकार  बतलाया  है  ।  इस  किताब के  पेज  २९  पर  उन्होंने  लिखा है  :

 जी  का  यह  विश्वास  नहीं  था  कि  जब  धनी  कौर  दरिद्र  में  इतना  अधिक  प्रकार  हो  तो

 समाज में  शांति  हो  सकती है  ह

 फिर  इसके  वास्ते  गांधी  जी  कहते  हैं  कि  यह  से  दूर  होगा

 ate  दरिद्र  के  भ्रातृ  को  समाप्त  करने  का  साधन यह  है  कि  धनी  अपनी  प्रतिभा

 शर  कमाई  को  समाज  हित  के  लिये  न्यास  रूप  में  प्रयोग  करें  0.0

 गांधी
 जी

 कहते  थे
 कि  जो

 कुछ  हमारे  पास  बुद्धि
 या

 धन  है  यह  समाज  की  सेवा  के  लिये
 फिर  गांधी  जी  ने  बतलाया  :

 के
 रूप  में  उन्हें  से

 वा  की
 एवज  में  उपयुवत  शुल्क  रखने  का  अधिकार  है  पि

 फिर  sat  गांधी  जी  ने  कहा  कि  क्या  होना  चाहिये  :

 द  यह  अभिप्राय  नहीं  कि  जब  तक  पूंजीपतियों  को  न्यासधारी  बनाने  के  लिये  विधान

 नहीं  बनाया  जाता  यह  उनकी  इच्छा  पर  छोड़  दिया  जाये  ी

 गांधी  जी  ने  इस  बात  को  उस  समय  कहा  था  जबकि  हिन्दुस्तान  भ्राजाद  नहीं  था  |  उस  समय

 गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  हम  सारी  बातें  कैपीटलिस्ट्स  के  हाथ  में  नहीं  छोड़  देना  चाहते

 मान  लीजिये  कि  हिन्दुस्तान का  राज्य  हमारे  हाथ  में  न  प्रौढ़ हम  चाहें  कि  ये  चीजें

 टलिस्ट्स  |  के  हाथ  में  न  रहें  तो  हम  क्या  इसके  बारे  में  गांधी  जी  ने  बतलाया  था

 वे  स्वामित्व  के  नये  अधार  को  स्वेच्छा  से  स्वीकार  नहीं  करते  तो  अहिंसा  कौर

 अ्रसहयोग का  आन्दोलन  किया  जायेगा  पी

 गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  भ्रमर  ये  बड़े-बड़े  ये  धनी  मानी  लोग  कौर  ये  बड़े-बड़ें

 सेठ  साहुकार  हमारे  ट्रस्टी शिप  के  आइडिया  को  नहीं  मानेंगे  तो  हम  श्रहिसात्मक

 असहयोग  करेंगे
 ।  यह  गांधी जी  ने  उस  समय  कहा  था  जब  कि  हिन्दुस्तान  are  नहीं  हुसना  था  ।  मैँ

 आपकों  बतलाना  चाहता  हूं
 कि  गांधी

 जी
 के  ट्रस्टी शिप  के  मुख्य  सिद्धांत  क्या थे  ।  उनके  मुख्य  सिद्धांत  ये  थे  :

 से  पूंजीवादी  समाज  को  समानता  की  समाज  में  परिवर्तित  किया  जा  सकता  है  प

 यह  पहला  सिद्धांत था  ।  दूसरा  सिद्धांत यह  था

 उसे  निजी  सम्पत्ति  मान्य  नहीं  सिवाय  जब  कि  समाज
 अपन  हित  के  लिये  अनुमति  दे  प

 तीसरा  सिद्धांत  यह  था

 has  Fans के  स्वामित्व  कौर  प्रयोग  कं  हन्  ७  ही बीए हग  व १  रुनुल  मं  वैधानिक  विनियमन  नहीं  है  ।””
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 चौथा  सिद्धांत  यह  था  :

 द्वारा  विनियमित  न्यास  धारण  में  कोई  व्यक्ति  धन  का  प्रयोग  निजी  care  के

 लिये  नहीं  कर  सकता  ।”

 शर  पांचवां  सिद्धांत  यह  at:

 मजूरी  के  साथ  न्यूनतम  राय  भी  निर्धारित  होनी  चाहिये  ।  न्यूनतम  कौर

 भ्र धिक तम  are  का  अन्तर  उचित  होना  ताकि  अन्तर  समाप्त  किया  जा  सके  14.0

 गांधी  जी  ने  यह  सारी  बातें  बतलाई  थीं  ।  लेकिन  इन  बातों  के  बतलाने के  बाद भी
 मेरी

 समझ
 में

 नहीं  भ्राता  कि  हमारी  सरकार  श्राज  तक  क्यों  चुप  बैठी  रही  ।  मैं  समझता  हूं  कि  सरकार  चुप  नहीं  बैठी

 रही  ।  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  ने  कहा  कि  सोशलिस्ट  पैटन  की  सोसाइटी  व्यवस्था  का

 समाज |  होनी  लेकिन  वे  राज  तक  सोशलिस्ट  पैटन  की  परिभाषा  नहीं

 निकाल  सके  ।  गांधी  जी  ने  कहा  था  कि  एक  व्यक्ति  के  पास  उतनी  ही  सम्पत्ति  होनी  चाहिये  जिससे  कि

 उसकी  जीविका चल  सके  उन्होंने कहा  था  कि  नगर  किसी  की  सम्पत्ति का  व्यवहार  समाज के  लिये

 नहीं  होता  है  तो  हम  उसके  खिलाफ  नान-कोश्नापरेदान  असहयोग |
 करेंगे  |

 उस
 समय  हमारे  हाथ  में  सत्ता  नहीं  लेकिन जब  हमारे  हाथ  में  सत्ता  गयी  है  तब  तो  हमको

 इस  काम  में  एक  मिनट  की  भी  देरी  नहीं  करनी  चाहिये  ।  मैँ  नहीं  समझता  कि  हमारी  सरकार  क्यों  चुप

 बैठी है
 ।  जो  कुछ  गांधी  जी  ने  कहा  उसकी  बुनियाद  पर  ही  हमको  स्वाधीनता  मिली  है  लेकिन

 अराज  तक  हमने  इस  कौर  ध्यान  नहीं  दिया  ।  मैं  सरकार  से  कहुंगा  कि  यह  सरकार  गांधी  जी  की  बनायी

 हुई  है  कौर  उसे  गांधी  जी  की  टैक्नीक  से  काम  लेना  चाहिये  |  अगर  वह  ऐसा  नहीं
 करेंगी  तो  टिक

 नहीं  सकेगी  कौर  ७५  चुनावों  में  हार  जायेगी  ।

 दूसरी  बात  में  यह  कहना  चाहता  हं  कि  सरकार  को  इस  देश  में  जल्दी  से  जल्दी  ट्रस्टी शिप  के

 के  अनुसार  काम  करना  चाहिये  |  आज  समाजवादी  ढंग  के  समाज  की  बात

 कही  जातों  है  लेकिन  किसी  ने  इसकी  अराज  तक  डेफीनीशन  नहीं  दी  है  ।  कराची  कांग्रेस

 के  समय  गांधी  जी  जिन्दा  थे  |  उस  समय  हमारे  प्रधान  मंत्री  जी  भी  थे  ।  उस  समय  वहां  पर  यह  प्रस्ताव

 पास  किया  गया  था  कि  देश  का  बड़े  से  बड़ा  भ्रमणकारी  भी  yoo  से  ज्यादा  तनख्वाह  नहीं  लेगा

 लेकिन  इस  सबके  रहते  हुए  जब  हमारे  हाथ  में  सत्ता  पायी  तो  हम  उससे  ज्यादा  पाने  लगे  |  जो
 देश  का

 संचालन  करने  वाला  है अगर  वह  अपने  प्रस्ताव  पर  कायम  नहीं  रह  सकता  तो  दूसरों से  हम  क्या

 कहेंगे  ।  इसलिये  मेरा  कहना  है  कि  हमको  कराची  कांग्रेस  का  प्रस्ताव  मानना  चाहियें  ।  श्राज  यद्यपि

 गांधी  जी  नहीं  हैं  लेकिन  उनके  समय  के  पुराने-पुराने  नेता  तो  मौजूद  उनको  उस  प्रस्ताव  को  कार्यान्वित

 करना  चाहिये  |  हमारी  सरकार  क्यों  नहीं  यह  काम  करती  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  |

 एक
 माननीय  सदस्य

 :  उस  समय का  Yoo  प्रौर  आजकल  का  २,०००  बराबर  है  |

 थी  विभूति  मिश्र
 :
 ora

 भी  ५००  से
 काम  चल  सकता  है

 ।
 हमारी  सरकार  इस  नीति  को  थोड़ा

 बहुत  काम  में
 ला  रही  है  ।  हमारे  पास  जो  ड्राफ्ट  प्लान  योजना ]  पाया  है  उसमें  लिखा  है  कि

 लैंड  की  सीलिंग  की  उच्चतम  होगी  ate  वह  सीलिंग  इतनी  होगी  कि  पांच  श्रादमियों  के

 एक  परिवार  को  १६००  रुपये  साल  की  झ्रामदनी  होनी  चाहिये  तर  यह  भी  कहा  गया है  कि  इससे

 तिगुनी  तक  हो  सकती  है  ate  इसमें  से  चौथाई  खर्चा  निकाल  दिया  जायेगा  ।  इस  तरह  से  १,२००  से

 रै,६००  रुपय  तक  की  झ्रामदनी  एक  पांच  आदमियों  के  परिवार  के  लिये  मुकर  की

 गयी है  ।



 RERo  व्यक्ति  की  श्रघिकतम  प्राय  के  बारें  में  संकल्प  ११  PENS

 विभूति

 टैक्सेशन  इन्क्वायरी  कमीशन  जांच  की  रिपोर्ट  हमको  दी  गयी है  ।
 उसमें

 लिखा  है

 राय  है  कि  व्यक्तिगत  राय की  कर  भुगतान  के  पश्चात्  उच्चतम
 सीमा  देश

 के

 ग्रोवर  परिवार  की  विद्यमान  उच्चतम  राय  से  लगभग  ३०  गुना  से  शरीक  नहीं  होनी

 चाहिये  ।  यह  राय  कुछ  क्रमानुसार  होनी  चाहिये  ह

 मैँ  कहता  हूं  कि  किसानों  के  लिये  तो  आपने  ३,६००  की  सीलिंग  रखी  और  इन  बड़े-बड़े

 पतियों  के  लिये  इतनी  ज्यादा  रखी  ।  मैँ  समझता  हूं  कि  इस  प्लान  को  जो  चलाने  वाले  होंगे  वे  भी  पूंजीपति

 ही  होंगे  ।  हमारी  सरकार  की  रिपोर्ट  बनाने  के  लिये  भी  बड़े-बड़े  पूंजीपति  ही  रख  दिये  जाते  हैं  ।  न  मालूस

 स्वराज्य  की  लड़ाई  के  समय  ये  डिप्लोमा  वाले  लोग  कहां  थे  ।  उस  समय  इन  बड़े  बड़े  बैरिस्टरों  ौर

 पी०  एच०  डी०  लोगों  का  पता  नहीं  था  कौर  न  ये  लोग  जेल  गये  ।  अरब  जब  स्वराज्य  मिल  गया  है  तो

 इनकी  इन्क्वायरी  कमेटी  बनती है  कौर  ये  कमीशन  इन्कार  होते  हैं  कौर  कहते  हैं  कि

 इतनी  झामदनी  होनी  चाहिये  ।  एक  आदमी  की  पर  कैपिटा  इनकम  २८०  रुपये

 मानी  अगर  पांच  आदमी  हुए  तो  १,४००  रुपये  हो  गये  कौर  तीस  गुना  कर  दीजिये  तो  ४२  हज़ार  हदो

 जाती  खच॑  काटने  के  बाद  यह  कहा
 है  भ्र ौर  वह  भी  धीरे-धीरे  यह  भी  नहीं  कहा  कि  साहब

 यह  जल्दी  से  जल्दी  हो  ऐसा  कहा  होता  तो  शायद  मैं  मान  भी  लेता  ।  शराब  श्राप  ही  देखिये  कि  एक

 किसान  परिवार  को  जिसमें  कि  पांच  आदमी  हैं  उसको  तो  ३,६००  रुपया  देते  हैं  ौर  जो

 बड़े  पूंजीपति  हूँ  उनको  श्राप  ४२  हज़ार  रुपया  देते  हैं  कौर  मैं  पूछना  चाहता  हूं  कि  क्या  यही  शरापना

 सोशलिस्ट  पैटर्न  ots  सोसाइटी  की  समाजवादी  है  ?  मैं  मानता  हूं  कि  सोशलिस्ट

 पैटन  श्रॉफ  सोसाइटी  की  टेक्नीक  हमारे  राष्ट्रपति  ae  प्रधान  मंत्री  महोदय  ने  देश  के  सामने  सही

 रूप  सें  पेश  की  है  अ्रौर  समस्त  देशवासियों  को  पूंजीपतियों  ate  उच्च  पदाधिकारियों  को  उनका  इस

 दशा  में  अनुकरण  करना  चाहिये  ।  हमारे  राष्ट्रपति  जिनको  कि  पहले  माहवारी  तनख्वाह  साढ़  २२

 हज़ार  रुपये  वे  अरब  भ्र पनी  स्वेच्छा  से  केवल  साढ़े  ३  हज़ार  नट  लेने  लगे  हैं  ।  इसी  तरह  हमारे  प्रधान

 मंत्री  महोदय  जिनको  कि  पहलें  ६  या  ७  हजार  रुपये  मासिक  तनख्वाह  मिलती  केवल वे  १८४०

 रुपये  लें  रहे  ऐसी  हालत  में  मेरी  समझ  में  नहीं  भ्राता  कि  उनके  नीचे  जो  सेक्रेटरी  इरादी  विभिन्न

 मंत्रालयों  में  उनको  ४,  ४  हज़ार  रुपये  मासिक  तनख्वाह  किस  तरह  से  मिल  रही  है  ।  मैं  तो  यहां  तक

 कहूंगा  कि  हमारे  मिनिस्टरों  को  यह  हिम्मत  नहीं  होती  कि  वे  सेक्रेटरियों  को  इस  बात  के  लिये  कहें  कि  वे

 भी  देशहित  में  क  म  तनख्वाह  लिया  करें  श्र  मैं  यह  कहे  बगैर  नहीं  रह  सकता  कि  हमारे  मंत्रिगण  उन  उच्च

 सरकारी  अ्रफसरों  से  दबते  हैं  शौर  उनसे  कम  तनख्वाह  लेने  के  लिये  कहने  की  हिम्मत  नहीं  पड़ती  ।

 H  आपसे  पूछता  हू ंकि  नाना  महाराजा  रंजीत  सिंह  ate  दीवानी  किन  स्कूलों  झर

 कालिजों  में  पढ़े  थे  लेकिन  इतिहास  इस  बात  का  साक्षी  है  कि  उन्होंने  अपनी  कौंसिल  ain  मिनिस्टर

 की  सहायता  से  बड़ी  कुशलता  से  शासन  कार्य  चलाया  |  झरोखों  ने  अपनी  सुविधा  के  लिये

 इन  झाई०  सी
 ०  एस०  को  हिन्दुस्तान  में  कायम  किया  था  ताकि  इनके  जरिये  वे  हिन्दुस्तान  पर  हुकूमत

 चला  सकें  कौर  इन  भाई  सी०  एस०  अफसरों  का  काम  यह  होता  था  कि  हिन्दुस्तानियों  को  छोटी-छोटी

 बातों  में  उलझा  कर  लड़वाते  थे  ौर  इस  तरह  से  भरंग्रेजों
 ने  इस  देश  पर  अपना  राज्य  मजबूत  लेकिन

 आज  तो  जमाना  बदल  चुका  है भ्रौर  हमारा  देश  स्वतन्त्र  हो  चुका  है  भर  हमें  इन  भाई  सी०  एस०

 अफसरों  को  यह  साफ-साफ  बतला  देना  है  कि  उन्हें  राज  को  बदली  हुई  परिस्थिति  को  समझ  कर  न  को

 उसके  अनुरूप  बनाना  है  न् श्रौर  wa  से  अपने  को  जनता  का  शासक  नहीं  बल्कि  सेवक  समझना  है  दौ

 देश  के  हित  को  ध्यान  में  रखते  हुए  उन्हें  अपनी  मोटी-मोटी  तनख़्वाहों  में  कमी  करवा  देनी

 चाहिये  |
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 अरब  में  आपको  एक  दूसरी  बात  बतलाना  चाहता  हूं  प्रौढ़  उसके  लिये  में  आपके  सामने  वित्त  मंत्री

 श्री  सी०
 डी०  देशमुख  की

 स्पीच  का  वह
 प्रद

 पढ़  कर  सुनाना  चाहता  हूं  जिसमें  उन्होंने सीलिंग  की

 बाबत कहा  है  :

 प्रकार  की  सम्पत्ति  पर  सीमा  निर्धारण  द्वारा  area  की  ऊपरी  सीमा  निश्चित  करना

 इस  समय  संभव  क्योंकि  इस  पर  मुआवजा  दिया  जायेगा  ी

 हमारे  देशमुख  साहब  ने  फरमाया  है  कौर  उनको  इस  बात  की  चिनता  व्याप  रही  है  कि  झगर

 उन्होंने  सीलिंग  रखी  तो  उन्हें  मुश् नाव जा  देना  पड़ेगा  ।  मेरी  समझ  में  नहीं  जाता  कि  इसमें  कम्पेसेंशन

 (  मुआवजा  )  कहां  देना  पड़ेगा  ।  में  तो  कहता  हूं  कि  हमको  छदाम  भी  मश्रावज च्  नहीं  देना  है  ।  हमें उन ्

 पूंजीपतियों  कौर  मिल मालिकों  को  बतला  देना  चाहिये  कि  तुम  को  fers  इतना  मुनाफा  लेना  होगा

 कौर  बाकी  पर  हम  इतना  टैक्स  लगाते  हैं  तो  इसमें  ७ मथ्माकिजे  का  सवाल  कहां  भ्राता  है  ।  इसी  तरह

 जो  हमारे  ऊंचे  पदों  पर  सरकारी  नौकर  नियुक्त  हैं  और  मोटी-मोटी  तनख्वाहें  ले  रहे  उनको  कह

 देना  चाहिये  कि  अरब  वे  केवल  २  हज़ार  तनख्वाह उससे  ज्यादा  न  लें  प्रौर  मैँ  तो  कहूंगा  कि  उनको

 कह  दिया  जाय  कि  तुमको  हजार  रुपये  तनख्वाह  दी  तो  में  पूछता हूं  कि  उसमें  मुआवजे

 का  सवाल कहां  पैदा  होता  है  ।  सरकारी  नौकरों  के  वेतन  ates बारे  में  जांच  करने  के  लिये  जो

 कमेटी  १३  सन्‌  2e V9  को  बनाई  गई  उसने  सारे  मामले की  पुरी  तरह  जांच  करने  के

 बाद  यह  रिपोर्ट  दी  थी  कि  ज्यादा  से  ज्यादा  तनख्वाह  सरकारी  नौकर  की  २  हजार  रुपये  माहवार

 होनी  चाहिये  ।  मैँ  पूछता  हूं  कि  art  उस  कमेटी  को  बैठे  तौर  अपनी  रिपोर्ट  दिये  करीब  €  वर्ष

 होने  को  ara  लेकिन  सरकार  चुपचाप  बैठी  है भ्र ौर  उसने  उसकी  वह  २  हजार  रुपये  वाली  सिफारिश

 को  milan  कार्यान्वित  नहीं  किया  उस  जांच  कमेटी  ने  अपनी  fetid  में  इस  तरह  पर

 लिखा  था  :

 दैनिक  कर्मचारियों  को  कोई  जोखम  नहीं  है  अपितु  उन्हें  अनेक  सुविधायें  प्राप्त  हैं  ही

 उनकी  तनख्वाह घटाने  के  लिये  जब  हम  लोगों  की  प्रो  से  ग्रा वाज़  लगाई  जाती  है  तो  कहा  जाता

 है  कि  जब  अंग्रेज़ जाने  लगे  थे  तोਂ  झाई०
 सी०  एस०  सर्विसेज  के  बारे  में  हमारा  उनसे  एक  समझौता  हो

 गया  था  कौर  इस  कारण  हम  उनकी  तनख़्वाहों  प्राणी  नौकरी की  दाँतों  में  परिवर्तन करने  में  झ्र समर्थ

 हैं  ।
 मैं  पुछना  चाहता  हूं  कि  आपने  पिछले  सैकड़ों  वर्षों

 से  राजे  महाराजे  रियासतों  पर  हुकूमत

 करते करा  रहे  बड़े-बड़े  जमींदार  जिनको  कि  भ्रंग्रेजों  ने  कायम  किया  उन  राजा  महाराजों

 कौर  जमींदारों  को  तो  पांच  मिनट  में  खत्म  कर  दिया  लेकिन  श्राप  सिविल  सर्वेट्स  के  लिये  कहते  हैं
 कि

 चूंकि  अंग्रेजों  के  साथ  इस  देश  से  जाते  समय  हमारा  एक  समझौता  हो  गया  इसलिये  हम  उनकी

 तनख्वाहें  कम  करने  में  प्रसमथ ल्म ध्  समझ  में
 न

 भराने  वाली  बात  है  और  मैं  प्रधान  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  कि

 वे  नगर  वास्तव  में  सोशलिस्ट  Ged  श्राफ  सोसाइटी  को  इस  देश  में  पुरी  तरह  कायम  करना  चाहते

 हैं  तो  जहां  उन्होंने  राजा  महाराजाओं  को  खत्म  जमींदारियां  खत्म  वहां  इन  बड़े-बड़े  सरकारी

 अफ़सरान की  तनख़्वाहों  मे ंभी  कटौती  करें  ।

 आजकल
 एक  लफ्ज  की  देश  में  बहुत  चर्चा  हैश्रौर  दूसरा  लफ्ज

 जिसकी कि  चर्चा  है  वह
 गरीबी  का  बांटना  है

 ।
 जब  जहां  तक  इनसैंटिव  का  सम्बन्ध  है  मैं  पूछता

 हूं  कि  झगर  डा०
 विधान  चन्द्र  राय  डाक्टरी  का  पेशा  करते  तो  राज  उनको  कितनी  झ्रामदनी

 उसी
 तरह

 are
 पंडित  जवाहर  लाल  नेहरू  वकालत  करते  तो  उनकों  कितनी  आमदनी

 लेकिन  हमने  देखा
 कि

 उन्होंने  देश  हित  के  खातिर  अपने  card  की  परवाह  नहीं की  ।  उसी  तरह  हमें

 अपने  में  देवा  सेवा
 बना र  ३ are  पूंजीपतियों

 को  कहना  चाहिये  कि  उन्हें देश  की  सेवा  करनी है  कौर  उन्हें
 at  इनसैंटिव

 पैदा  करना  चाहिये
 कौर

 वे  जो  कुछ  धन  पैदा  वह  देश  के  लिये  पैदा  करें  ।  मैं



 BEAR  व्यक्ति  की  अधिकतम पाय  के  बारे  में  संकल्प  दाक्रवार  ११  REX

 विभूति

 यह  नहीं  मानता  कि  इनसेंटिव  नहीं  जायेगा  जरगर  पैसा  नहीं  रहेंगा  ।  मैं

 eer  far  THAT rattan  दू  कि पैसा  रहने  से  इनसैंटिव  श्राता है  ।  मैं  पूछता हूं  कि  इस  सदन  में  कम्युनिस्टों  को

 छोड़ कर  यह  सोशलिस्ट  या  कांग्रेस  वाले बैठ  उन्होंने  गांधी  जी  के  हुक्म  पर

 किस  तरह  wat  घर  बार  att बाल  बच्चों  की  मोह  ममता  छोड़  कर  स्वाधीनता  संग्राम  में

 भाग  लिया  कौर  उस  लड़ई  में  कितने  ही  मर  गये  कौर  कितनों की  जायदादें  जब्त  हुईं  प्राय

 प्रकार  की  भ्रनेकों  मिलें  पेश  org  लेकिन  उन  सब  का  उन्होंने  वीरतापूर्वक  मुकाबला  किया  र

 सन्‌  १९२०  से  लेकर  ae  मिलने के  तक  वह  कमर  कसे  मैदान  में  डटे  रहे  कौर  यह  सब

 इस  कारण  हो  सका  कि  उनमें देश  के  लिये  कुछ  करने  का  इनसेंटिव
 था  ।  राज  पूंजीपतियों  में  हमें

 इस  भावना  को  पैदा  करना  है  कि  उन्हें  देश के  लिये  त्याग  करना  चाहियें  कौर  अपने  धन  का  देशहित के

 कार्यों  में  त्याग पृ वंक  खच  करना  चाहिये  |

 श्री  जहां  तक  गरीबी  बांटने  का  सम्बन्ध  है  वह  इस  तरह  से  बांटी जा  सकती हैं  कि  मान

 लीजिये  में श्र प्राप कहीं कहीं  सफर कर  रहे  हैं  श्र  प्रापक ७  पास
 यदि

 चार  पूरी  ग्र  मेरे  पास  कुछ  नहीं

 है  तो  हम  दोनों दो  पूरी  बांट  कर  खा  लें  कौर  यदि  चार  आदमी हों  तो  एक  एक  पुरी  बांट  कर  खा  लें

 और  are  किसी  के  पास  कुछ  खाने  को  न  हो  चारों  उपवास  करें  ,  इस  तरह  तो  गरीबी का  बांटना

 हमारी  समझ  में  भ्राता  है  कौर  इसमें  भाईचारा  मालम  होता  है  लेकिन  यह  भाईचारा  गरीबी  का

 बांटना  कहां  gal  जब  हम  देखते  हैं  कि  एक  तरफ  तो  हमारे  लाखों  किसान  जो  गांवों  में  रहते  हैं
 प्रौढ़

 जिनके  कि  पास  खाने  को  रोटी  प्रौढ़  पहनने  को  कपड़ा  नहीं  है  शोर  दूसरी  तरफ  जब  मैं
 दिल्‍ली

 में
 घूमने

 निकलता  हूं
 तो  बड़ी-बड़ी  कोठियों में  जिनमें  कि  बाग  लगे  हुए  हैं  श्र  जहां  कि  बड़े-बड़े  साहूकार  लोग

 ४»  चके
 रहते  हैं  ,  उन  कोठियों  में  बड़े-बड़े  कुत्ते  सामने  खड़े  दिखाई  देते  हेट्रो  र  वे  साहूकारों के  कुत्ते  जाड़ों  में

 बड़े-बड़े  कम्बलों  से  ढके  रहते  प्रौर  जब  तक  यह  अ्रसमानता  मौजद  रहती  है  तब  तक  यह  गरीबी  का  बांटना

 शर  भाईचारा कहां  एमाऐ  श्राप  बतलाइये  कि  क्या यही  भाई  चारा  यही  भ्र पन त्व  जो
 कि  इस  देश

 में  चलाना  चाहते  हैं
 ?  म  समझता  हुं  कि  यह  नाजायज  बात  है  ।  प्राकार  इस  तरह  का  इन्सेन्टिव पदा

 करना

 चाहियें जिससे  कि  ऊपर  हम  अधिक  रोक  लगा  सकें  ।

 न  त्वह्गम  कामये  राज्यम्‌  न  स्विम  ना$्पुनभवन्‌  |

 कॉामसय  पख  ताताचार  प्राणीनामातिनाशनम

 यह  गांधी  जी  की  श्रार्थना  इसकी  तरफ  श्राप  ध्यान  दें  तभी  हमारा  कौर  पका
 काम

 चल

 सकता  है  ।  मैं  हूं  कि  गरीबी  को  कैसे  बांटा  जा  सकता  है  ।  राज  बड़े-बड़े सेठ  साहुकार  वह
 भी

 चार  रोटी  खाते  हैं  ।  उनके  पास  कम  पैसे  रहें  तो  उनको  चिन्ता  करने  की  कोई  जरूरत  नहीं  रहेगी  |

 जब  उनके  पास  पैसा  होगा  तभी  उसकी  रखवाली
 की

 जरूरत  पड़ती  है
 ।

 जहां  rey  रहता  है  वहीं

 निकालने
 वाला  जाता

 जहां मधु  नहीं  रहता
 वहां  कोई  नहीं  जाता  है

 |  इसलिये  यदि  आपके पास  से

 पैसा  जाकर  पैसा  देश के  लिये  खर्च  हो  जायेगा  तो  age  देश  भी  धनिक  होगा  कौर  उसकी  कीर्ति  भी  होगी  ।

 विनोबा  जी  ने  कहा  है

 वेद  भगवान  ने  कहा  है  कि  जो  मनुष्य  दान  परायण  है  कौर  प्रगति  सम्पत्ति  का  उपयोग  सदा

 स्वेदी  सेवा  में  लगाता  उसके  पास  होने  वाले  धन  संचय  का  किसी  को  मत्सर  नहीं  होता  है  ।

 फिर  विनोबा  जी  कहते  है

 हम  ard  कुल  उद्योग  सेवा  के  हम  अपनी  दमड़ी-दमड़ी  का  हिसाब  लोगों के

 सामने
 दि  पेट  के

 लिये  जितना  मेहनताना  उतना ही
 ज्यादा  नहीं  ।  उसका  भी

 हिसाब हम  जनता के  सामने  पेश  पौर  उस  पर  भी  जनता  की  टीका  सुनना  चाहेंगे  प्रौढ़  उस

 टीका में  यदि स
 ि  (4

 सत्य  दिखायी  तो  उसे  दुरुस्त  करने  के  लिये  हम  तैयार  रहा  |



 ११  १९५६  व्यक्ति की  अधिकतम श्रेय  के  बारे  में  संकल्प
 ३४३ ३

 विनोबा  जी
 ने

 सेठों  के  बारे  में  यह  २०  १६५६
 के  भूदान  यज्ञਂ में  कहा  है

 ।  वह  कहते हैं

 कि  हम  लोग  सिर्फ  भ्र पने  खाने के  लिये  ही  पैसा ले  ।  इसी  तरह  से  गांधी  जी  ने
 भी  हमें  sofas

 वृत्ति  की  दिक्षा  दी  थी  ।

 एक  बात  हम  को  बहुत  दुःखदायी  मालूम  होती  है  ।
 हम  पंचवर्षीय  योजना  को  चलाने  के

 या  हिन्दुस्तान  का  राज  काज  चलाने  के  कभी अमेरिका के  पास  जाते  हैं  कभी
 रूस

 के
 पास  जातें  हं

 अर  उसके  सम्बन्ध  में  कहते  हैं  कि  उसमें  कोई  स्टिंग  नहीं  रहना  कोई  बन्धन  नहीं  रहना  चाहिये
 |

 मैं  अ्रदब  से  कहता  हूं  कि  यह  मेरे  निजी  अनुभव की  बात  है  ।  एक  बार  मैँने
 किसी-आदमी

 से  थोड़ा

 रुपया  ले  लिया  मेरे  पास  एक  बैलगाड़ी  थी  ।  जिस  mad  से  मैंने  रुपया  लिया  वह  साल

 छः  महीने  में  अक्सर  बैलगाड़ी  मांग  लिया  करता  था  ।  मैँ  क्या  चूंकि  उसका  कर्जा  नहीं  भरदा

 कर  पाया  इसलिये  उसको  बैलगाड़ी  मुफ्त  देनी  पड़ती  थी  ।  इसी  तरह  से  जो  श्रादमी

 किसी  का  रुपया  पैसा  लेंता  है  वह  लाख  चाहें  कि  कोई  स्टिंग न  लेकिन  उसको  दूसरे  की  मुरौवत

 जरूर  करनी  पड़ती  है  ।  जिसने  किसी  का  पैसा  लिया  होगा  उसको  wave  होगा  कि  कर्जा  लेने  में  स्टिंग

 जरूर  होता  है  ।  हमारे  देश  को  भी  दूसरे  देशों  से  कर्जा  लेना  पड़ता  है  इसलिये  उसके ऊपर  दूसरे

 का  दबाव  पड़  ही  सकता  है  |  यहां  पर  इतने  राजा  महाराजा बैठ  हुए हैं जिनके पास  ग्राहक

 सम्पत्ति  भरी  हुई  है  ।  इनके  पास  मिलें  जिनसे  यह  लाभ  उठाते  दूसरे  यहां  पर  बड़े-बड़े  सेठ

 साहुकार  जिनके  कारखाने  चलते  मिलें  चलती  उनसे  पैसा  लिया  यहां  पर  बड़े-बड़े  सरकारी

 नौकर  हैं  जिनको  बड़ी  तनख्वाहें  मिलती  हैं  ।  भगवान  ने  सब  कुछ  अलग-अलग  लेकिन  पेट

 किसी  का  भी  दूसरा  नहीं  बनाया  ।  हिन्दुस्तान  में  मेरे  जैसे  बहुत  से  आदमी  हैं  जो  मेहनत  करते हैं  ।  मैं

 ज्यादा से  एक  खा  सकता  पक्का  सेर  से  ज्यादा  नहीं  खा

 जो  बड़े-बड़े  दफ्तरों में  काम  करने  वाले  हैं  वह  एक  पाव  से  अधिक  नहीं  खायेंगे  ।  तो  पेट  में  भगवान  ने

 कोई  नहीं  लेकिन  हम  लोगों  ने  उनमें  अन्तर  करके  किसी  को  एक  हजार  दिया  are  किसी  को

 दो  हजार  दिया  ।  कहा  जाता है  कि  तनख्वाह  से  इज्जत  होगी  ।  तनख्वाह से  इज्जत  नहीं

 विनोबा  जी  कहते  हैं  कि  तनख्वाह  से  इज्जत  नहीं  इज्जत  सेवा  करने  से  होती  है  ।  कांग्रेस  के  लोगों

 ने  ग्र  नेतायों  ने  देश  की  सेवा  की  कौर  जनता  उनके  पीछे  गांधी  जो  की  सेवा  की  वजह  से  जनता

 हम  लोगों  के  पीछे  दौड़ी  ।  जब  गांधी  जी  चम्पारन  गये  निलहे  लोगों  को  निकालने  के  लिये  तो  सत्तू  खाते

 थें  ?  यह  सत्तू  गरीब  का  भोजन  लेकिन  गांधी  जी  ने  तो  सेवा  का  ही  aa  लिया  gar  उन्होंने  सत्तू

 खा  कर  हम  लोगों  का  दुःख  टूर  कौर  वह  भ्रमर  हो  महात्मा  हो  गये  ।  इसलिये  सरकार  यदि

 पंचवर्षीय  योजना  को  चलाना  चाहती  है  तो  उसको  इसके  लिये  रुपये  की  कमी  नहीं  लेकिन  सरकार

 को  चाहिये  कि  वह  जनता की  सेवा  में  लगे  ।  यहां  पर  कभी-कभी  कहा  जाता  है  कि  कैपिटल  फार्मेसी  नहीं

 होगा  ।
 मैं  पूंजीपतियों  से  पूछना  चाहता  बड़े-बड़े  धनिक  लोगों  से  पूछना  चाहता  कि  क्या  आपके  पास

 पैसा  रहेगा  तभी  कैपिटल  फार्मेशन  होगा  ?  नगर  वह  पैसा  सरकार  के  पास  रहेगा  तो  क्या  वह  उड़  जायेंगी  ?

 यह  कहते  हैं  कि  कैपिटल  फार्मेसी  निर्माण  |  नहीं  होगा  ।  मैं  समझता हूं
 कि  भ्रमर  सरकार  उस  पैसे  को

 दूसरे  कामों  में  उन्नति  के  कामों  में  विकास  के  कामों  में  जिससे  देश  की  उत्तरोत्तर

 उन्नति  तो  देश  का  ज्यादा  लाभ  होगा  ।  कैपिटल  फार्मेसी  आपके  पास  होने  से  तो  अपक  पास  ही  वह

 पैसा  बना  रहेगा  लेकिन  सरकार  के  पास  रहने  से  उसका  सदुपयोग  हो  सकेगा  |

 दूसरी  बात  मैं  श्लोकों  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  विनोबा  जी  ने  कहा  है  कि  पैसे  से  इज्जत  नहीं

 इज्जत  काम  से  होती  है  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  क्या  माननीय  सदस्य  कौर  सदस्यों  की  बात  अपने  रेजोल्यूशन

 पर  नहीं  सुनेंगे  ?
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 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 मैं  एक  बड़ी  भ्रमणी  बात  कहता  हूं  ।  हमारे एक  भाई  श्री  हिम्मत  सिंहिका  हैं

 जो  कि  राज्य सभा  के  मेम्बर  हैं  ।  उन्होंने  कहा  कि  पालियामेंट के  मेम्बरों  को  भी  ज्यादा

 मिलता  है  |  उपाध्यक्ष  श्राप  जान  सकते  हैं  कि  मैं  भ्र पर  चैम्बर  की  बड़ी  इज्जत  करता  है  लेकिन

 उनका  चुनाव  कैसे  होता  है  ।  चीफ  मिनिस्टर  से  सूबे  के  प्रेजिडेंट  से  उनकी  थोड़ी  बहुत

 आवभगत  की  फिर  चुन  कर  चले  ग्रा  हैं  |

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 कोई  ऐसी  चीज  किसी  सदन  का  नाम  लेकर  नहीं  कहनी  चाहिये  ।

 श्री  विभूति मिश्र  :  उन्होंने  अपनी  स्पीच  में  कहा  है  |  मैं  तो  कहता  हूं  कि  अच्छा

 होता  वह
 ४००

 का  १०००  रु०  कर  देते
 |

 हम  लोग  जो
 लोक-सभा

 के
 सदस्य  ४००

 रु०  पाते है

 इन्कम  टैक्स  वगैरह  काटकर  ३२४  रु०  बच  जाता  फिर हम  लोग  यहां  रहते  हम  यहां

 प्रपनी  कांस्टिट्एन्सी  क्षेत्र  )  में  जाते  हम  पर  जिला  कांग्रेस कमेटी  की  जवाबदेही
 x,  NN RB,

 प्रांतीय  कांग्रेस  कमेटी  की  जवाबदेही  राम  सुभग  सिह  की  जवाबदेही  वह  2194.0  रु०  ले  लेते  फिर

 हमको  चुनाव  लड़ना  पड़ता  हम  लोग  कांग्रेसी  पांच  आदमी  उनको  यह  भी  तो

 भ्राखिर  हमारी  जिम्मेदारी  लेकिन  राज्य  सभा  के  लिये  ऐसी  कोई  जिम्मेदारी  नहीं  मैं  समझता

 हूं  कि  वहां  लोगों  की  तन रु वाह  कम  कर
 दी

 जानी  चाहिये
 ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 क्या  यह  सीलिंग  श्राफ  इनकम  के  साथ  न्यायिक
 ?

 ato  रणवीर  सिह  एलेक्शन  भी  लड़ना  पड़ता  भ्र ौर  उसमें  खर्च

 करना  पड़ता  है  ।

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 ग्राम  के  इंडियन  एक्सप्रेस  में  निकला  है
 कि

 दस  स्टेट्स  में  जमीन  के
 ऊपर

 सीलिंग  लगाने से  १४६  लाख  एकड़  जमीन  बचेगी  ।  कभी  सारे  हिन्दुस्तान  का  फैसला  नहीं  शुभ्रा  ।  मैं

 चाहता  हूं  कि  सब  की  सीलिंग  यह  नहीं  कि  जमीन  वालों  की  सीलिंग  हो  चोरों  की  क्योंकि

 जमीन  वालों  ने  ही  स्वराज्य की  लड़ाई  प्रौर  उसमें  मदद  स्वराज्य  कायम  किया  ।  लेकिन

 उनके  लिये  तो  श्राप  कहते  हैं  कि  सीलिंग  कर  दी  आपके  खयाल  से  यह  बड़ी  जरूरी चीज  है

 मैं  पूछता  हूं  कि  क्या  जो  मिल  का  प्रोडक्शन  उत्पादन  के  जरिये  हैं  यह  जरूरी  नहीं  हैं
 ?

 जमीन  जो  कि  खेती  की  चीज  उसकी  सीलिंग  तो  श्राप  करते  लेकिन  art  हम।रे  बिहार  की

 टाटा  मिल  में  भ्रामरी ae  कहां  से  भ्राता है  ?  वह  भी  तो  जमीन  से  ही  माता  श्राप

 उसको  नेशनलाइज  )  कयों  नहीं  करते  हैं
 ?  सरकार को  सख्त  जरूरत  मैं  उससे

 प्रार्थना  करना  चाहता  हूं  कि  यदि  श्राप  गांधी  जी  के  उसूलों  को  मानते  हैं  भर  गांधी  जी  के  सिद्धांतों

 पर  चलते हैं  प्रौढ़  उनको  राष्ट्रपिता  कहते  तो  यह  उन  की  थातीं  मैंने  आपको  गांधी  जी  की

 टेकनीक  बताई  गांधी  जी  ने  यह  भी  कहा  है  कि  जो  समाज  के  बड़े-बड़े  पूंजीपति  या  जो  समाज  में

 पैसे  वाले  आदमी  उनको  परिश्रम  करना  चाहिये  ।  गांधी  जी  नें  उनको  टरस्टीशिप  की  बात  बतलाई  कौर

 यह  भी  बतलाया  कि  नगर  वह  लोग  ऐसा  नहीं  करते  तो  हम  को  शभ्रधिकार  है  कि  हम  उनसे

 वायोलेंट  नान-कोझ्मापरेशन  असहयोग )  कर  दें  ।  जो  किताब  मेरे  पास है  उसमें  गांधी जी  ने

 इस  नानवायोलेंट  नान-कोआपरेशन  की  बात  कही  है  ।  राज  हम  नान-कोद्मापरेशन  की

 बात
 नहीं  सोचते  क्योंकि  हमारी  सरकार इस  समय  है  ।  लेकिन  सरकार  को  गांधी जी  के  इस  उसूल को

 अ्रविलम्ब काम  में  लाना  चाहिये  |

 राज  मैं  चाहता  हूं  कि  जैसा  कि  हमने  करांची  में  तय  किया  था  कि  किसी  श्रादमी  की
 तनख्वाह

 ५०० से  ज्यादा  नहीं  होनी  चाहिये कौर  १००  रुपये  से  कम  नहीं  होनी  उसको  श्रमल में  लाया

 जाय  ।  किसी  आदमी  की  तनख्वाह  उसकी  इज़्ज़त  नहीं  घटाती  बढ़ाती  तनख्वाह  से  किसी  श्रादमी के
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 जीवन  यापन  में  हेर  फेर  नहीं  होता  ।  बल्कि  मेरा  खयाल  तो  यह  है  कि  कम  पैसे  वाला  झ्रादमी  ज्यादा

 फुर्तीला  रहेगा
 ।  जिसको  ज्यादा

 पैसा  मिलेगा  वह  ढीला  हो  उसका  शरीर  मोटा  हो  जायेगा

 वह  सुस्ती  से  काम  करेंगा  |

 जो  फौज  मार्ग  He  पर  जाते  हैं  वे  कम  पैसा  पाते  हैं  ठीक  तरह  से  काम  करते  हैं  हमेशा  मस्त

 रहते  हैं  लेकिन  जो  सेठ  लोग  होते  जिनके  पास  पैसा  जरूरत  से  ज्यादा  होता  है  उनके  शरीर  हमेशा  ढीले

 ही  रहते हैं  कौर नाम  को  भी  चुस्ती  उनके  भ्रमर  नहीं  होती  ।  हमारे  यहां  एक  बड़े  मिल  के  मालिक

 उनसे  मेरी  कुछ  दिन  पहलें  बात  हुई  थी  ।  उन्होंने मुझे  कहा  कि  साहब  ५०  आदमियों का  भरण  पोषण

 करता  हूं  ।  मैंने  कहा  कि  श्राप  कैसे  उनका  भरण  पोषण  करते  हैं  तो  उन्होंने  कहा  कि  मैंने  उनको  भ्र पने  यहां

 हैदर  उनको  तनख्वाह  देता  हुं  ।  मैंने  कहा  कि  श्राप  उनको  इसी  तरह  से  तनख्वाह  नहीं  दे  देते  उनसेਂ

 आप  काम  करवाते  तब  तनख्वाह  देते  हैं
 ।

 मैं  आपको  बतलाना  चाहता  हूं  कि  यह  मैंटेलिटी
 के  के  पहा

 न  मनोवृत्ति

 उपाध्यक्ष  महोदय  :  मैं  भी  श्राप  से  विनय  करना  चाहता  हूं  कि  जो  ज्यादा  से  ज्यादा  समय  एक

 रेजोल्यूशन को  मूव  )  करने  के  लिये  मिल  सकता  है  वह  आपको  दे  दिया  गया  है  ।  wa  कप  अरपना

 भाषण  समाप्त  करें  ।

 att  विभूति  मिश्र
 :

 पांच  मिनट  प्रौढ़  दीजिये  ।

 उपाध्यक्ष  महोदय
 :

 बी  काफी  समय  लें  लिया  खत्म  कीजिये  |

 श्री  विभूति  मिश्र
 :

 अभी  खत्म  किये  देता  हूं  ।

 wa  मैं  प्राकार  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  मुझे  गवनमेंट  श्राफ  इंडिया  की  एक  रिपो  मिली  है

 जिसका  नाम  है  कराल-इंडिया  इनकम  टैक्स  रेवेन्यू  स्टैटिस्टिक्स  फार  दी  ईयर  PEYV-YY  geyY—

 ay  के  ofa  भारतीय  आयकर  राजस्व  के  |  इसमें  लिखा  gars  कि  ४,€  ५,७२०  आदमियों के

 पास  इनकम  सरकारें  इत्यादि  सब  कुछ  ले  लेने  के  बाद  ५,८२,१८,८  2, eX  रुपये

 बचें
 ।  इसका  मतलब  यह  झा  कि  तकरीबन  ६  लाख  झ्रादमियों  के  पास  सारे  टैक्स  करने  के  बाद

 तकरीबन ६  अरब  रुपये  बचे  ।  ज़र्बं  आपसे  पुछना  चाहता  हूं  कि  क्या  वजह  है  कि  इतने  थोड़े  आदमियों  के

 पास  इतना  ज्यादा  रुपया  चला  जाता  है  जबकि  कितने  ही  ग्रामीणों  को  खाने  को  रोटी  नहीं  मिलती  है  ।

 मैं  प्राकार  कहता  हूं
 कि

 श्राप  इनसे  रुपया  क्यों  नहीं  वसूल  करते  हैं  कौर  क्यों  इनके  पास  इतनी  ज्यादा

 रकम  छोड़ते  हैं
 ।

 इसमें  सरकारी  रजिस्टर्ड  अन-रजिस्टर्ड फर्म्स  सभी  शामिल  हैं  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  बतलाना  चाहता  हूं  कि  इनकम-टैक्स  से  बचने  के  लिये  शरीर  लोग  कई  तरीके
 चल  न्य

 निकाल  लेते  हैं  श्र  बहुत-सा  टैक्स-इलेवन  होता है  ।  जब  हमें  रुपये  की  जरूरत  जब

 हमें  अपने  प्लान
 को  एक् सी क्यूट  करने  के  लिये  बहुत-सा  रुपया  चाहिये  तो

 क्या  वजह  है
 कि

 हम  टैक्स-इलेवन  होने  देते  हैं  ।  हमें  चाहिये  कि  हम  कड़ाई  से  काम  लें  देखें  कि  कोई

 टैक्स  इवेजन न  हो  ।

 wa यह  जो  इंडस्ट्रियल  पालिसी  रेजोल्यूशन  नीति  सम्बन्धी  ३०  1... fo

 १९५६  का  है  इसमें  लिखा  gaz  कि  यह  चीजें  हम  देंगे

 अर्धिक  ai  राजनैतिक

 धर्म  और  उपासना की  स्वतन्त्रता

 प्रतिष्ठा  और  अवसर  की  समता  तथा  उन  सब  में

 व्यक्ति  को  गरिमा  कौर  राष्ट्र  की  एकता  करने  वाली  बढ़ाने  के  लिये
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 विभूति

 जब  यह  जो  चीजें  ये  सब  की  सब  हमारी  विधान  में  भी  दर्जे  |  |  लेकिन  मैं  पूछता  हूं  कि  ये  सब

 चीजें  कहां  हैं  कौर  कसे  श्राप  इनको  काम  में  लाने  की  कोशिश  कर  रहे  हैं  प्रौढ़  लाना  Aled  एक

 आदमी तो  रोटी  के  बगैर  भूखा  मरता  है  जब  दूसरे  के  पास  इतना  खाना  है  कि  कुछ  ठिकाना  ही  नहीं  है  ।

 एक  शझ्रादमी  के  पास  तो  रहने  के  लिये  एक  कोठड़ी  भी  नहीं  है  जबकि  दूसरे  के  पास  आलीशान  मकान  कौर

 महल  हैं  |  एक  के  पास  दवाई  ख़रीदने  के  लिये  पैसा  नहीं  है  जब  कि  दूसरे  के  पास  अच्छे  से

 डाक्टर  की  सर्विसिस  अवेलेबल  हैं  ।  ऐसी  हालत  में  कहाँ  सोशल  जस्टिस

 )  कहाँ  फ्रेटिलिटी  कहाँ  इक्वैलिटी (  )  है  ।  जब  हमने  इन  चीजों  को  विधान में  दल  कर

 दिया  है  तो  हमें  यह  देखना  चाहिये  कि  इनको  अ्रम्ल  में  भी  लायें  ।  ares  इंडस्ट्रीज पालिसी  स्टेटमेंट

 को  जब  में
 प्रौढ़

 १०७  पढ़ता  हूं  तो  यह  लिखा  eat  पाता  हूं  कि  निजी  एक़ाधिकारों को  रोकने  के  लिये

 तथा
 धन

 की  वर्तमान  समानता  को  दूर  करना  भी  उतना  ही  आवश्यक  है  ।

 इस  किताब  को  आपने  प्रभी  हाल  ही  में  प्रकाशित  किया  है  ate  प्रा पने  कहा  है  कि  इतनी

 परिटी  इनकम  में  समानता  )  में  नहीं  होनी  चाहिये  ।  तो  मैं  सरकार  से  कहता  हं  कि  वह

 इसको  कार्यान्वित करे  कौर  जब  वह  इसे  कार्यान्वित  करेगी  तभी  हम  समझेंगे  कि  वह  गांधीजी  के

 बतलाये हुये  उसूलों  पर  चलती  है  ।  गांधी  जी  की  विरासत  को  हमें  चाहिये  कि  हम  ठीक  से  काम  में

 लायें  ।  हमें  चाहिये  कि  इक्वैलिटी  लाने का  हर  सम्भव  उपाय  करें ।  ग्राम  हमने  गांधी
 जी

 के  बतलाये ब्

 ga  उसूलों पर  नहीं  किया  तो  हम  जनता  का  विश्वास  खो  बैठेंगे  ।  लोग  कहेंगे  कि  कांग्रेस

 वालो ंने  विश्वास  भंग  किया  है  ।  मुझे  विश्वास  है  हमारे  प्रधान  मंत्री  इस  प्रो  अवद्य  ध्यान  देंगे  और

 उनके  रहत  रहते  हमारा  देश  स्वर्ग  बन  जायगा  |  मैं  उनसे  भी  प्रार्थना  करता  हूं  कि  वह  इस  तार  ध्यान  द

 हमारी जो  भावना  उसकी  जल्दी  पूर्ति  करें
 ।

 महोदय  संकल्प  का  प्रस्ताव  प्रस्तुत

 श्री  डी०  ato  फार्मा  पंडित  डी०  एन०  तिवारी  )

 श्री  राबिया  (  मैसूर--रक्षित--भ्रनुसूचित  जातियां  )  कौर  श्री  सत्य  नारायण  सिंह  पश्चिम द्वारा

 मल संकल्प के  स्थान  पर  संकल्प  सम्बन्धी  अपने-अपने  प्रस्ताव  sea  किये  गये  ।

 श्री  भागवत  झा  श्राजाद  व  संथाल  मैं  प्रस्ताव करता  हूं

 कि  मल  संकल्प  के  स्थान  पर  निम्न  संकल्प  रखा  जाय

 House  recommends  to  the  Government  to  take  appropriate  mezsures

 to  reduce  the  disparity  in  income  prevailing  between  the  different  sections  of

 society  in  the  country

 [  यह  सभा  सरकार  से  सिफारिश  करती  है  कि  वह  देश  में  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  में  प्रचलित

 राय-सम्बन्धी  ग्र समानता  को  कम  करनें  के  लिये  उचित  उपाय  करे

 महोदय  श्री  एन०  बी०
 चौधरी  का  संशोधन  उपयुक्त  प्रतीत  नहीं  होता

 ।  भूतपूर्व

 राजाओं  के  साथ  हुये  समझौते  के  संशोधन  से  इसका  कोई  सम्बन्ध  नहीं  है  ।  बड़े-बड़े  जमींदारों  की

 सम्पत्तियों  के  अरजन  किये  जाने  पर  प्रतिकर  का  भुगतान  न  निगमित  निकायों  के  लाभांश  की

 सीमा
 सरकारी  क्षेत्र  के  संसाधनों

 की
 वृद्धि--यें  सब  चीजें  इस  संकल्प  के  क्षेत्र से  बाहर  हैं  ।

 श्री  एन०  ato  चौधरी  प्रतिकर  के  मामलें  में  मेरा  केवल  केन्द्र  दवारा

 प्रशासित  क्षेत्र  से  था  ।  जमींदार भी  हैं  ।
 ह

 मूरत  wast  में
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 उपाध्यक्ष  महोदय  :  जमींदार के  संकल्प  का  विषय
 ara

 की  उपरिसीमा निश्चित  करना  है  ।

 हो  सकता  है
 कि

 यह  उससे  सम्बन्धित  हो  किन्तु  पूर्णतया  संगत  नहीं है  ।  श्री  एन०  बी०  चौधरी  का  संकल्प

 नियम-बाह्य है  ।  वह  भाषण  दे  सकते  हैं  कौर  ad  सुझावों  को  रख  सकते हैं  ।

 भागवत झा  आजाद  :
 यह  बहुत  महत्वपूर्ण  संकल्प  है

 ।
 यह  संकल्प  इसलिये  है  कि  सरकार

 ने

 जो  उपबन्ध बनाये  हैं  वे
 ग्रामीण

 शहरी  श्रमिक  व्यवस्था  में  विभेद  करने  वालें  हैं  इसके  कारण

 राय  att  सम्पत्ति  में  पूंजीपतियों  द्वारा  जो  समानता  बना  दी  गई  है  वह  सारे  संसार  को  ate

 भारत  में  हमको  खटक  रही  है  ।  पूंजीपति  जिन्होंने  यह  समानता  बनाई  है  धनवानों
 की

 को
 दिन

 प्रतिदिन  बढ़ाने के  लिये  उपाय  ak  साधन  बनाते  रहते  राजनैतिक कौर  श्रमिक  दृष्टि से  वर्तमान

 समाज  पर  इसका  बड़ा  बुरा  प्रभाव  पड़  रहा  है  |

 विभिन्न वर्गों  में  राष्ट्र  की  राय  किस  प्रकार  विभाजित  है  इसके  ais  तो  मेरे  पास  नहीं

 किन्तु  इतना  अवश्य  है  कि  संसार  के  ee  देशों  की  उपेक्षा  हमारे  देश  में  बहुत  भ्रमित  समानता  बहुत

 दिनों  से  सरकार  का  ध्यान  इस  बात  की  कौर  दिलाया  गया  है  कि  व्यक्तियों  की  रुचि  एवं  उनकी  योग्यता

 के  झ्राधार  पर  समानता लाने  के  लिये  उपबन्ध  बनाने  चाहियें  |  क्योंकि  जब  समानता एक  निश्चित

 सीमा
 को  पार  कर  जाती  है  तो  वह  खतरनाक  हो  जाती  है  तौर  यह  बात  भारत  में  लागू है  ।

 कर  जांच  आयोग  ने  अपने  प्रतिवेदन के  अंक  १  पृष्ठ  १४४  प्रौढ़  १४५५  पर  यह  स्वीकार  किया  है  कि

 कर्मचारियों
 को  एक  कौर  तो  अधिक  कर  देना  पड़ता  है  कौर  दूसरी  कौर  उन्हें

 ग्रसित
 कठोर  कार्य

 भी  करना

 इसका  प्रभाव  बुरा  पड़ेगा  ।  यह  स्मरणीय  है  कि  करों  की  कथित  उच्च  दर  के  होते  हुए  भी

 वांछित  समानता  के  स्तर
 तक  हम  नहीं  पहुंच  सके  हैं  जबकि  इंगलिस्तान  में  कुछ  समानता  हो  गई  है  ।

 इसका  परिणाम  यह  gar  कि  वहां  aloe  वेतन  पाने  वालों  की  संख्या  यहां  की  भ्र पे क्षा  बहुत  कम  है  प्रौढ़

 अधिक वेतन  पाने  वाले  तथा  कम  वेतन  पाने  वाले  व्यवितयों  के  वेतन  का  अन्तर  यहां  की  अपेक्षा  वास्तव  में

 बहुत  ही  कम  है  |  उदाहरणार्थध--अ्रमरीका  कौर  इंगलिस्तान  को  लीजिये  ।  अमरीका  में  एक  वीके  को

 ६२५  रुपये  प्रति  मास  एक  टाइपिस्ट को  १००० रुपये  प्रतिमास  तथा  विदेशी  सेवा  में  अधिकारी  को

 ५६२५  रुपये  मिलते  हैं  ।  इंगलिस्तान  में  क्लर्क को  १८९  रुपये  प्रति  मास  कौर  सचिव  को  ४०१२  रुपये

 प्रति  मास  मिलते  हैं
 जब  कि

 भारत  में  तृतीय  श्रेणी  के  कर्मचारी को  ६०  रुपये  प्रति  मास  ate
 वैदेशिक

 कार्य  मंत्रालय  के  महासचिव  को  SYoo  रुपये  प्रति  मास  मिलते  हैं  ।  इससे  प्रकट  होता  है  कि  हमारे देश

 में  कितनी  भ्र समानता है  |

 वर्तमान  समानता को  कम  से  कम  करने के  लिये  उपाय  श्रपनाने  की  अपेक्षा  हम  से  कहा  जाता

 है  कि  संसार  के  किसी  ऐसे  देश  का  उदाहरण  दो  जहां  कि  समानता  समाप्त  कर  दी  गई  हो  ।  कनाडा

 अथवा
 इंगलिस्तान

 अथवा  अमरीका
 की

 व्यवस्था  के  बारे  में  मैं  जानता
 |

 उसके  आधार
 पर

 मेरा  सुझाव

 यह  है
 कि

 उन  देशों  में  राजकोषीय  उपबन्ध  जो
 लिये  गये  हैं  erat  लिये  जा  रहे  हैं  कम  से  कम  उनको  तो

 ५  उद्देश्य  की  पूर्ति के  लिये  हम  अपनायें  |  यदि  ag  संभव  नहीं  है  तो  इंगलिस्तान  में  जो  व्यवस्था है
 उसका  अनुसरण  तो

 हम  कर  सकते हैं
 ।

 इंगलिस्तान  में  करों  को  उगाहने  के  बाद  उसे  सामाजिक

 भाज्य
 रानी

 के  रूप  में  जनता
 को  हस्तान्तरण  कर  दिया  जाता  है  कौर  इससे  श्रसमानता  दूर  करने

 में  सहायता  मिलती है  ।  वे  एक  वर्ग
 से  कर  इकट्ठा करते  हैं  तो  दूसरे  वर्ग  को  सामाजिक  सुरक्षाओं

 के  रूप  में  हस्तान्तरण  कर  देते  हैं  ।  इंगलिस्तान  की  उदार  दलीय  सरकार  ने  FEWo—WE  में  जो  भाज्य a  बन, ००
 व्यय  किया  था  यदि  श्राप  उसके  mits  देखें  तो  भ्रापको पता  चलेगा  कि  समाज  के  विभिन्न  वर्गों  में

 मानता
 को  कम  करने

 के
 लिये  कोई  स्पष्ट

 सिद्धांत  तो  नही ंहै  किन्तु  निरन्तर बढ़ने  वाले  आयकर
 तथा

 अन्य
 उपबन्धों

 के
 द्वारा  समा के  एक  वर्ग  से  वे  अधिक  धन  लेने  जो  श्रावंस्यकता  से  alee  था

 समर्थ
 हुए  तो  दस

 री
 दूसरे  वर्गों

 कम  झाय  वाले
 वर्गों  में  उसे  बांट  दिया

 ।

 मूल  अंग्रेजी  में
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 भागवत  झा  आजाद

 किन्तु  भारतवर्ष  में  कम  राय  वाले  वर्गों
 बेकारी

 दूर  करके  भ्रमणा  सामाजिक  सुरक्षा  सम्बन्धी

 उपबन्धों के  लाभ  पहुंचाने  का  कोई  उपाय  नहीं  है  ।  ब्रिटेन  में  कर  सम्बन्धी  उपायों  द्वारा

 असमानता  कम  हो  गई  किन्तु  दुर्भाग्य से  हमारे  देश  में  ऐसा  कुछ  नहीं  gael  हमसे  कहा

 जाता  है  कि  संसार  के  किसी  भी  देश में  सामाजिक  ढांचे  के  ग्रा धार  पर  असमानता  नहीं  लाई  गई  है
 ।

 किन्तु  हम  कह  सकते  हैं  कि  ब्रिटेन  में  कर
 सम्बन्धी

 उपबन्धों  के  आधार  पर  समानता कम  की

 ई  है  ।

 मैं  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  हमारी  राष्ट्रीय  ara  का  कितना  भाज्य  व्यय  झथवा

 स्थानान्तरण  कें  माय  वर्गों  में  बांटा  जा  रहा  है  जिससे  कि  हमारे  देश  की  waar

 नता कम  से  कम  कुछ तो  कम हो
 जाय

 ।  युद्ध  से  पूर्व  इंगलिस्तान  की  दशा  असमानता

 के  बारे  में  एक-सी थी  किन्तु  युद्ध  के  उपरांत  इंगलिस्तान  अ्रमरीका  की  समानता  की

 अधिक  वेग  से  पग  बढ़ायें  कौर  भाज्य  व्यय  तथा  स्थानान्तरण  के  वितरण  कौर  सम्पूर्ण  कर-व्यवस्था

 के  संशोधन  के  द्वारा  समानता  का  स्तर  बढ़ाने  में  वृद्धि  दूसरी  प्रो  अमरीका में  असमानता  की

 स्थिति  वही  है  जो  प्रति  के  पूर्व  थी  ।

 उस  दिन  प्रो
 ०

 reste  ने  हमारी  एक  समिति  में  भाषण  दिया  था  उनकी  राय  में  भारत

 की  कर  व्यवस्था  बहुत  ही  प्रतिक्रियावादी are  पुरानी  है  ।”  उनके  विचार  से  कर  जांच

 आयोग  का  प्रतिवेदन  साधारण  से  भी  नीचा  है  ।

 यह  तो  केवल  समय  ही  बता  सकेगा  कि  प्रतिवेदन  के  जिसकी  कि  प्रतीक्षा  तथा  ७  में

 अपनाये जा  रहे  दसरे  उपबन्धों  के  सहारे  हम  कहां  तक  असमानता  को  दूर  कर  सकेंगे  |  चाहे  हम

 कर  चाहे हम  व्यय-कर  मांगें  प्रिया  हम  सम्पत्ति  पर  कर  किर  भी  हमारी  arias  व्यवस्था

 ऐसी  है  कि  यह  ग्रामीण  ग्रौर दाहरी  क्षेत्रों  में  समानता  लायेगी  ।  हम  भूमि  की  परिसीमा निश्चित

 करने  जा  रहे  हैं  ।  एक  भ्रनुकलतम  भूमि  से  पांच  व्यक्तियों  के  परिवार  के  लिये  {Roc  रुपये  की  हो

 सकती है  ।  अ्रघिकतम  राय  इसकी  तीन  गुनी
 अ्र्धात  ७८००

 रुपये  होगी
 ।

 दाहरों की  भ्रोर  भराने  पर  हम  देखते  हैं  कि  केवल  राय  का  ही  नहीं  अपितु  धन  का  भी  संकेन्द्रण

 होता है  ।  यह  कहा  गया  है  कि  संसार  के  प्रौद्योगिक दृष्टि  से  अधिक  विकसित  देशों  में  भी  राय  की

 अपेक्षा  धन  का  संकेन्द्रण  अधिक  होता  है
 ।

 यदि  हम  शहरी
 तथा  ग्रामीण  झा धिक  व्यवस्था  को  एक  ही

 स्तर  पर  लाना  चाहते  हैं  तो  हमें  ऐसे  साधन  अपनाने  चाहियें  जिससे  कि  ग्रामीण  तथा  शहरी  उपरिसीमा

 की  यह  बड़ी  कम  हो  जाये  ।

 मेरा  विचार  है  कि  समानता  कं  मामले  में  हम  किसी  afar  स्तर  तक  नहीं  जा  सकते  |  बात यह  है

 कि
 कर

 सम्बन्धी  पूंजी  कर  लगाकर
 तथा  अन्य  दूसरे  उपायो ंसे  हम  हि  बढ़  सकते  हैं  ।

 १६४६-४७ में  कोंलवित  समिति  ने  तथा  मिस  केथलीन  ने  यह  सुझाव  दिया  था  कि  जिन  देशो  में  राय  की

 अपेक्षा  सम्पत्ति
 तथा  पूंजी

 पर  अधिक  ध्यान  दिया  जाता  वहां  आवश्यक  है  कि  पूंजी  पर  कर  लगाना

 चाहिये |

 यदि  हम  यह  चाहते  हैं  कि  देश  की  अधिकांश  जनसंख्या  की  प्राय  की  परिसीमा  कम  न  जिसके

 कारण  कि  शहरी  झ्राथिक  व्यवस्था  की  अपेक्षा  ग्राम-व्यवस्था  में  कम  राय  कम  पूंजी  होती  ak

 यदि  हम  इन  सब  बातों  को  रोकना  चाहते  तो  हमें  wa  कर  सम्बन्धी उपबन्धों  में  मामूल  परिवर्तन

 करता  होगा  ।  हमें  पूंजी कर  लगाना  हमें  सम्पत्ति  पर  वाधिक  कर  लगाना  हमारे  यहां
 अय-कर  को  धीरे-धीरे  बढ़ाने की  व्यवस्था

 होनी  चाहिये ।  इन  उपबन्धों  के  द्वारा हम  समाज  के

 विभिन्न
 वर्गों  के  धन  कौर  भराय  के  बीच  झ्र समानता  को  कम  कर  सकते  हैं  ।  ae  है  कि  सभा  मेरे

 संशोधन  को  स्वीकार कर  लेगी  ।
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 शी  डी०  सी०  उस  दिन  प्रधान  मंत्री  ने  act  भाषण  में  कहा था  कि  हम  अपना

 समाज  अच्छा बनाना  चाहते  उस  समाज  का  आधार  समानता  है
 ।

 वह  समानता स्त्री  शौर

 पुरुषों  की  समानता  है  जो  केवल  भावों  की  समानता  न  होकर  सभी  प्रकार  की  समानता होगी
 ।  वहं

 समानता  व्यवहार  की  समानता  होगी  ।  भारत  में  अच्छे  समाज  के  लिये  सबसे  बड़ी  रुकावट  की

 भ्र समानता हालांकि  हम  समाजवादी  ढांचे के  समाज  की  बात  करते  हैं प्र  ऐसा  समाज  बनाने

 का  हम  प्रयत्न  भी  कर  रहे  हैं  ।  राय  at  समानता को  दूर  करने
 के

 लिये
 हमने  कुछ  राजकोषीय

 उपबन्ध
 भी  अपनाये  हैं  ।  कुछ  स्तरों  तक  हमने  कर

 भी
 बढ़ाया  सम्पदा  शुल्क  भी  लगाया  है

 ।

 किन्तु  भारत  का  साधारण  व्यक्ति  इस  विचार  की  वास्तविकता  को  तब  तक  नहीं  समझ  सकता  जब
 तक

 कि

 देश  में  प्राय की  इस  चमक  पैदा  करने  वाली  समानता को  वह  देखता है  ।  इसलिये  हमें  कुछ

 मेरे  मित्र  ने  सुझाव  दिया  है  कि  ora  की  उपरिसीमा  निर्धारित की  जानी  चाहिये  ।  यह  भी  एक

 तरीका  है  ।  किन्तु  मेरा  सुझाव  है  कि  देश  में  ऊंची से  ऊंची  कौर  नीचों  से  नीची  राय  के  अन्तर  को

 पाटने के  लिये  कुछ  करना  चाहिये  ।  यह  भ्रातृ  सभी  जगह  विद्यमान  हैं  ।  यदि  हम  wea  समाज  बनाना

 चाहते  हैंतो  इस  अन्तर  को  दूर  करना  इसको  समाप्त  करना  होगा  |

 माननीय  मित्र  श्री  भागवत  झा  शहरज़ाद  ने  इंगलिस्तान  तथा  wer  पश्चिमी  देशों  का  उदाहरण

 दिया था  ।  मैं  जापान  का  उदाहरण  देता  हूं  ।  जापान  हमारा  निकट  का  पड़ौसी  है  ।  वहां  प्रति  व्यतीत  की

 राष्ट्रीय  राय  ce.  रुपये  है  ।  बाहरी  wera  श्रमिक  किराया  ६७५  रुपये  छोटे से  छोटे

 ् कलक की अझ्राय की  प्राय  ६५०  रुपये  है  भ्र  प्रशासन  के  ऊंचे  से  ऊंचे  व्यक्ति  की  राय  ८,८००  रुपये  है  ।  इससे

 श्राप  बि  लगा  सकते  हैं  कि  इनमें  तथा  राष्ट्रीय प्राय  में  अनुपात  क्या  है  ।  इन  आंकड़ो ंके  आधार  पर

 मेरा  तो  यही  कहना  है  कि  भारत  में  यहं  भ्रातृ  बहुत  ही  बड़ा  है  किसी  भी  तरह  से  इसे  भरना  है  ।

 द्वितीय  वेतन  आयोग  की  नियुक्ति  के  लिये  मैंने एक  प्रस्ताव  रखा  जो
 सभी

 ने  स्वीकृत कर
 दिया

 ।
 उसमें  स्थायी  सेवाओं  के  बारे में  एक  सुझाव  दिया  था  ।  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  के  लोगों  के  बारे

 में  भी  एक  प्रस्ताव  मैंने  रखा  था  |  यह  एक  ऐसा  संकल्प  है  जिसके  अन्तर्गत  हमारे  जीवन  के  सभी

 हमारी  कार्यवाहियों का  प्रत्येक  हमारे  प्रयत्नों  का  प्रत्येक  क्षेत्र  जाता  है  ।  इसके  अन्तर्गत

 भ्रौसतन  गांव
 कौर  शहर  करा  जाते  इसके  अ्रन्तर्गत  अकुशल  कर्मचारी भी  उसी  प्रकार  जाता  है

 जिस  प्रकार  कि  क़ुद्दस  कर्मचारी  |  इसमें  सरकार  के  सचिव  चौथी  श्रेणी  के  क्लर्क  भी  जाते  हैं  समाज

 न
 स्वीकार

 शास्त्र  के
 आधार

 पर  हमें  कोई  ऐसा  कारण  नहीं जान  पड़ता  कि  हम  माननीय  मित्र  का  संकल्प

 राज  हमारे  एक  माननीय सदस्य  ने  अनुपूरक  प्रदान  पुछा  था  कि  योजना  के  साथ  हमारे
 जनसाधारण

 का
 सामंजस्य

 क्यों  नहीं  किया  जाता
 ?

 मेरी  समझ  से  जब  तक  गायों  में  अ्रसमानताਂ

 तब  तक  ऐसा  नहीं  हो  सकेगा  ।

 जमींदारी  उन्मूलन  के  बारे  में  भिन्न-भिन्न  विचार  प्रकट  किये  गये  हैं  किन्तु  मैं  पूछता  हूं  कि

 कया
 शहरों

 में
 मकान

 मिल्कियत  को  समाप्त  कर  दिया  है  ?  ्  ants  शा  ने  गंदी  बस्तियों के
 मकान  मालिकों

 के  बारे  में  कहा  है  कि  इस  प्रकार  की  मकान  मिल्कियत  का  ATATR  सामाजिक  दुर्गुण
 ही  जमींदारी

 की  भांति  ही  शहरों में  भी  मकान  मिल्कियत  समाप्त  की  जानी  चाहिये

 दन
 _._.

 साथ
 ही  गैर-सरकारी  क्षेत्र में  भी  कुछ  कार्य  करना  चाहिये ।  कछ  लोगों के  पास

 राय-कर
 क

 भी  बहुत  धन  बच
 रहता  है  जो  समाज

 की
 समाजवादी  व्यवस्था  के

 लिये  उपयुक्त

 मूल  अंग्रेजी में



 ३४४०  व्यक्ति  की  अधिकतम  के  बारे  में  संकल्प  ११  १९५६

 डो०  सी०  शर्मा |

 नहीं है  शा  ने  ग्रसने  किसी  नाटक में  कहा  है  कि  दरिद्रता  ake  जीवन  की  सबसे  खराब

 चीजें  उनका  विचार  था  कि प्रत्येक  व्यक्ति की  ora  कम  से  कम  Yc  पौंड  प्रति वर्ष  होनी  चाहिये  ।

 हमें  भी  इस  प्रकार  का  समाज  बनाना  चाहिये  जिसमें  प्रत्येक  व्यक्ति  की  कम से  कम  ५००  रुपये  प्रतिमास

 राय हो परन्तु हो  ।  परन्तु  जब  तक  हम  ऐसा  नहीं  कर  सकते  तब  तक  अधिकतम  कौर  निम्नतम  राय
 में  कमी

 करने  का  प्रयत्न  शभ्रवश्य  करना  चाहिये  |

 हमारे  देश  में  विकसित  र  भ्रद्धविकसित  सभी  प्रकार  के  गांव  शहरों  सभी  प्रकार  के  पिछड़े

 वर्ग  के  लोग  हैं  ।  पिछड़े  क्षेत्रों  को  तो  कभी  तक  जो  प्रगति  हो  रही  है  उसका  कुछ  भी  ज्ञान  नहीं  है  ।

 कुछ  स्थानों  के  लोग  न  केवल  aoa  औद्योगिक  क्षेत्र  में  afte  सामाजिक  शोर  ग्रार्थिक  क्षेत्र  में  भी

 पिछड़े  हुए  हैं  |  यदि  हम  अच्छे  समाज  का  निर्माण  करना  चाहते  हैं  तो  हमें इस  प्रकार  की  समानता

 को  दूर  करना  होगा  |

 मेरा  सुझाव  है  कि  सरकार  को  एक  ऐसी  समिति  बनांनी  चाहिये  जिसमें  कुछ  गांधीवादी

 प्रथ व्यवस्था  कुछ  रूढ़िवादी  श्र्थव्यवस्था  से  जानने  वालें  कुछ  प्रतिनिधि  हों  ।  इसका  कार्यक्रम

 ऐसा  होना  चाहिये  कि  सरकारी  कौर  गैर-सरकारी  क्षेत्रों  में  नगरों  कौंर  गांवों  में  प्र समानता  दूर  की  जा

 सके  ।  मैं  समझता  हुं  कि  संकल्प  की  भावना  के  प्रति  सभी  सदस्यों  का  दृष्टिकोण  सहानुभूतिपूर्ण  होगा  ।

 शब  प्रश्न  यही  रह  जाता  है  कि  इसको  किस  प्रकार  किया  जाये  ?  इसके  बारे  में  मेरा  सुझाव

 यह  है  कि  हमें  विभिनन  प्रकार  के  व्यक्तियों  की  एक  समिति  बनानी  चाहिये  जिससे  जिस  प्रकार  के  समाज

 की  हम  स्थापना  करना  चाहते  की  जा  सके  ।

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  मैं  श्री  विभूति  मिश्र  के  संकल्प  का  स्वागत  करता  उन्होंनें  द्वितीय

 वर्षीय  योजना  काल  कें  प्रारम्भ में  एक  महत्वपूर्ण  बात  चर्चा  करने  का  अवसर  दिया  है
 ।

 हमारे  संविधान  में  निदेशक  तत्व  है  कि  सरकार  ae  नीति  इस  प्रकार  बनायेगी  कि  जिससे

 सम्पत्ति  कुछ  ही  लोगों  के  हाथों  में  न  रहे  ।  प्रस्तावना  में  भी
 ate

 शर  राजनीतिक

 न्याय  की  व्यवस्था  की  गई  है  |

 alae  न्याय के  बारे  में  मुझे  यह  कहना  है
 कि

 अधिकांश  लोगों  के  साथ  तो  इस  देश  में  वह

 होता  नहीं  ।  हमारी  सरकार  ने  हाल  ही  में  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  की  घोषणा  की  है  जिसका

 सभी  ने  ग्राहक  किया  है  ।

 द्वितीय  पंचवर्षीय योजना  के  प्रारूप  में  दिया  हुमा  हैं  कि  इसका  उद्देश्य  गायों  की  असमानता को

 कम  करना  शौर  राधिका  शक्ति  का  समान  वितरण  करना  है  ।  किन्तु  वास्तव  में  वैसा  होता  दिखाई  तो

 देता  नहीं  ।  इस  बारे  में
 एक

 संशोधन  श्रभी  नियमित  ठहरा  दिया  गया  है  ।  मेरा  कहना

 यह  है  कि
 यदि

 हम  वास्तव में
 अपन

 उद्देश्य  को  प्राप्त  करना  चाहते  हैं  तो  केवल  इन्हें  बना  लेनें  से  ही

 नहीं  अपितु  कार्यान्वित  करने  के  कुछ  ठोस  उपाय  करने  होंगे  |

 इस  समय  हमारे  देश  को  जनसंख्या  लगभग  ३७  करोड़  है  कौर  भ्रधिकांदा  लोगों  की  ary  यहां  की

 राष्ट्रय  के  औसत  से  भी  कम  नवीनतम  गणना  के  भ्रनुसार  प्रति  व्यक्ति  राष्ट्रीय  प्राय  २८०

 रुपये  है  जबकि कुछ  लोगों  किराया  १००  रुपये  से  भी  कम  है  ।  अंब  कृषकों  की  दक्षा  देखिये  ।  ७४

 दात  लोगों  के  पास  भूमि  इतनी  कम  है  कि  उनकों  कुछ  भी  बचत  नहीं  होती  ।  खेतिहर  मजदूरों  दशा

 तो  कौर  भी  खराब  है  ।  कारखानों  में  काम  करने  मध्यम  श्रेणी  के  मजदूरों  की  प्राय  ay  बहुत

 कम  है
 ।

 बेकारी  के
 कारण

 भी  बहुत  से  लोगों
 की

 अवस्था  शोचनीय  है  ।  एक  कौर  तो  बहुत  ही  कम  श्राय  वाले
 लोग  हैं

 दूसरी  अनार-घणा  बहुत  पैसे  वाले  लोग  हैं
 |

 भारत  सरकार
 के  राजस्व  केन्द्रीय  बों  के  प्रतिवेदन

 मल  ast  मैं



 ११  PER  व्यक्ति  की  झ्धघिकतम  शराब  के  बारे  में  संकल  रेड  |

 में  दिया  हुमा  है  कि  कुछ  लाख  लोगों की  ara  ऊंची  है  ।  प्राय-कर  देने  वाले  लोगों  की  संख्या  पिछले  कुछ

 वर्षो ंमें  कम  हो  गई  है  ।  इस  सबसे  पता  चलता  है  कि  प्रथम  पंचवर्षीय  योजना  के  परिणामस्वरूप

 हुई  उत्पादन-वृद्धि  स्रंथवा  राष्ट्रीय प्राय  की  वृद्धि  सें  सामान्य  लोगों  की  राय में  वृद्धि नहीं  हुई  है  ।

 वैयक्तिक  oat  की  झ्धघिकतम  रानी  निर्धारित  करना  अनिवार्य है  ।  प्रस्तावक  ने  ठीक  ही

 कहा  है
 कि

 गांवों  में  ग्रामीणों को  जीवन-निर्वाह  तक  कठिन  हो  रहा  है  जबकि  कुछ  भाई  सी
 ०  एस०

 लोगों  8,900  रुपये  प्रतिमास  से  भी  अधिक  वेतनमान  रहा  है  ।

 श्री  Fo  कठ  बसु  होकर  बैंक  के  मैनेजरों  को  १४,०००  रुपये  |

 श्री  एन०  बी०  चौधरी  :  मैं तो  केवल  वेतन  पाने  वाले  कर्मचारियों  की  बात  कर  रहा  ि  ।  बेचारे

 गरीब  किसानों  से  श्रमदान करने  के  कहा  जाता  है  जबकि  इन  उच्च  पदाधिकारियों  क बेतनों

 में  कमी  करने  की  बात  कोई  भी  नहों  कया  उन्हें  देश  के  विकास के  लिये  अपने  वेतनों  कटौती

 नहीं  कराना  चाहिये
 ?

 मेरी  समझ
 में

 यह  नहों  कराता
 कि  नौ

 वर्ष  हो  चुके  हैं  सनौर  इन  झाई०
 सी०  एस०  अफसरों

 की

 धारणाओं  शर  विचारों  में  पता  नहीं  कब  तक  परिवर्तन होगा  ।  देश की  श्रमिक  प्रगति  ate  विकास के

 लिये  अधिकतम  राय-सीमा  निर्धारित  करना  बहुत  आवश्यक  है  ।

 न्यूनतम  मजदूरी  १००  रुपये  तक  कभी  नहीं  निश्चित  की  जा  सकी  है  ।  प्राइमरी  स्कूलों के

 भ्रध्यापकों  तक  का  कभी  न्यूनतम  वेतन  नहीं  निश्चित  किया  जा  सका  इन  हाई  स्कूल

 पास  अध्यापकों  को  केवल  ५०  रुपये  वेतन  मिलता  बल्कि  कुछ  राज्यों  में  उतना
 भी  नहीं

 जबकि  sex  ऊंचे  पदाधिकारियों  को  ३०००-४०००  रुपये  वेतन  मिलता  है  |  यह  चीज  असहनीय  है  |

 ऐसा  होते  हुये  भो
 यह  कहना कि  हम  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  कर  रहे  हूँ  यह  चीज

 लोगों  की  समझ

 में  नहीं  ar  सकती  |

 राज्य  बैंक  के  चेयरमैन के  वेतन  के  बारे  में  राज्य-सभा  में  प्रश्न  उठा  था  ।  यदि  हम  लोगों को  उन

 सज्जन  का  नाम  पता  लग  जाये  हमें  उनके  वेतन  पर  कोई  आपत्ति नहों  होगी  ।

 राजस्व  ate  प्रतिरक्षा  व्यय  मंत्रो  श्ररुणचन्द्र  मैं  समझता  हूं  कि  राज्य  बैंक  के

 चेयरमैन  कौर  उसके  प्रबन्ध  निदेशक  के  वेतनों  के  बारे  में  कुछ  लोगों  को  भ्रांति  है  ।  दूसरे  सदन

 में
 राज्य  बैंक

 के
 प्रबन्ध

 निदेशक  के  वेतन  पर  चर्चा  हुई  चेयरमैन के  वेतन  के
 बारे

 में  नही ं।

 श्री  एन०  ato  मैं  अपनी  गलती  ठीक  कर  लेता  हूं  ।  किन्तु  बात  तो  फिर  भी

 ही  रहो  ।  उन्हें  प्रतिमास  ७,०००-८०००  रुपया  वेतन  दिया  जाता  है  ।  प्रबन्ध  निदेशक  को  इतना  अधिक

 वेतन  मिलता  जबकि  इसी  प्रकार  का  काम  करने  वाले  ar  लोगों  को  उचित  न्यूनतम  वेतन  तक

 नहीं  मिलता  ।

 बहुधा  कहा  यह  जाता  है  कि  गैर-सरकारी क्षेत्र  के  सम्बन्ध में  हम  कुछ  नहीं  कह  सकते  ।  इस

 प्रतिवेदन  में  यह  भी
 कहा  गया  है  कि  कुछ  लोग  लाख  रुपये

 प्रतिवर्ष
 कमा  रहे  हैं  ।  सरकार  इस

 पर  क्यों  नहीं  कुछ  नियंत्रण  लगाती  ?  विदेशी  समवायें  अपन  कर्मचारियों  को  कई  गुना  श्रंघिक

 वेतन  दें
 रहो

 हैं
 ।

 टाटा  शादी  समवाय
 श्रप्नने  कर्मचारियों  कों  १०,००० से

 १४,०००
 रुपये  तक  वेतन

 दे  रहे  यदि
 ऐसी  चोरों

 पर
 नियंत्रण

 नहों  लगाया जाता  तो  फिर  आपका  यह  दावा  कहां
 तक  उचित

 है  कि  श्राप  समाज  की  समावादी  व्यवस्था  कर  रहे  हैं  |  सरकार  को  चाहियें  कि  वहं  देश  हित
 की

 दृष्टि  से  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  इस  बारे  में  नियंत्रण  लगायें  |  योजना  को  कार्यान्वित करने  कौर  लोगों  में

 उत्साह  पैदा  करने  के  लिये  वैयक्तिक अ
 rat  पर  नियंत्रण

 लगाना  श्रनिवायं  मैंने  भ्र पने
 संशोधन
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 एन०
 बी०  चौधरी ]

 में  भी
 जमींदारों

 ate  बड़े-बड़े  भूस्वामियों
 को  ama

 न  देने  का  सुझाव  दिया  है
 ।

 उनकी  राय
 क

 कुछ  भ्रमण  साधन  भी  होते  हें  ।  मुआवजे की  वसूली  बेचारे  किसानों  से  ही  की  जायेंगी

 [  श्री  राघवाचारी  पीठासीन  हुए ]

 मैंने  भूतपूर्व  west  के  साथ  किये  गये  करारों  को  पुनरीक्षित  करने के  लिये  भी  कहा था
 ।

 कुछ  भत्ते  भी  भ्र भी  मिल  रहे  हैं  जिस  समय  ये  करार  हुए  थे  उस  समय  स्थिति  इससे
 aaa

 भिन्न थी  ।  इसमें  परिवर्तन न  करके  श्राप  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था की  कल्पना  भी  नहीं

 कर  सकत |

 निगमित  निकायों  के
 लाभांशों

 को
 भी

 सीमित  करने  के  बारे  में  में  कह  चुका  अ्रमरीकी

 प्रोफेसर  कामचोर  ने  कहा  कि  भारत में  पर्याप्त  श्रमिक  तत्वों  शौर  संसाधनों  की  कमी है
 ।

 जसा  उन्होंने
 आगे

 चल  कर  फिर  कहा
 यदि  ३००  करोड़

 रुपये  राय-कर  श्रपबंचन होता

 वसूल  कर  लिया  जाये  सरकारी  क्षेत्र में  अ्रधिक  संसाधन  उपलब्ध  हो  सकेंगे  ।  करने से  हम

 सरकारी  क्षेत्र  में  अधिक  व्यय  कर  सकेंगे  कौर  लोगों  का  जीवन-स्तर  ऊंचा  उठेगा  तथा  धन  कुछ  हो  लोगों

 के  पास  एकत्र  नहीं  हो  सकेगा  ।  यदि  श्राप  कोई  अ्रधिकतम  राशि  निर्धारित नहीं  करनां  चाहते
 तो

 नियंत्रणात्मक उपाय  ही  aaa  जाने  चाहियें  |  इससे  हम  जन  साधारण  पर  शरीक कर  लगाये  बिना

 अधिक  संसाधन  उपलब्ध  करने  में  समर्थ  हो  सकेंगे  |

 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  सभापति  श्री  विभूति  मिश्र  द्वारा  प्रस्तावित  संकल्प

 अ्रनापवादिक है  कौर  में  उन्हें इस  संकल्प  को  प्रस्तुत करने  के  लिये
 बधाई  देता  हूँ

 जिससे  सारी  सभा

 सहमत है

 न  Fo  बस  ५  मंत्री  को  छोड़  कर  ।

 fat  सत्येन्द्र  नारायण  सिंह  :  मंत्री  को  छोड़  किन्तु  वह  भी  संकल्प  के  सिद्धांत

 की  दृष्टि  से  नहीं  समय  के  कारण  |

 श्री  विभूति  मिश्र  ने  संकल्प  प्रस्तुत  करते  समय  इस  प्रदान के  बारे  में  गांधी
 जी

 के  दर्शन
 शर

 उनके  तथा  विनोबा  भावे  के  विचारों
 का
 निर्देश

 किया  ।  वह  इस  विषय  पर  बड़ा
 जोर  देकर

 भावुकता से  बोलें  हैं  कौर में  समझता  हुं  कि  वह  सभा  के  प्रत्येक  क्षेत्र  से  बधाई  पाने  के  योग्य हैं  ।

 at  दो  साथियो ंने  विभिन्न  देशों  के  का  उद्धरण  देकर  कि  हमारे  देश  में  कितनी

 असमानता  मेरा  सरल  बना  दिया  है  ।  इस  सभा  के  समक्ष  जो  संकल्प रखा  गया  मेरी  समझ

 से  समाज  की  समाजवादी  व्यवस्था  के  उद्देश्य  का  एक  स्वाभाविक  है  प्रौढ़  जहां  तक  इस  देना  के

 पुननिर्माण  का  सम्बन्ध है  उसमें  उन्हीं  विचारों
 व  arent  का  ताकिक  विकास  है  जिन्हें  ATT  मान

 कर  हम  प्रयत्न  करत  रहे  ह  |

 अभी कहा  गया
 कि  मंत्री जी  के  अतिरिक्त  सभी  सहमत  हैं  ।  मंत्री जी  इसे  सीधे

 कार्यान्वित
 करने  में

 कठिनाई
 समझते  किन्तु  संकल्प  के  सिद्धांत से  मैं  नहीं  समझता

 कि  उन्हें

 इसे  स्वीकार  करने  में  कोई  कठिनाई  होगी  ।  कमी की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित  कर  देने  के  पश्चात

 में  नहीं  समझता
 कि

 जीवन  के  org  क्षेत्रों  में  परायों  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित करनें  के  दायित्व से  वह

 बच  रह  ।  म  सरकार
 से  जोर  देकर  कहता  हूं  कि  वह  एक  समिति  की  तत्काल स्थापना  करने  की

 आवश्यकता
 अनुभव  जैसी  कि  मेरे  संशोधन  में  सिफारिश  की  गई  जो  इस  सम्पूर्ण  प्रश्न  की  जांच

 करके  विभिन्न  उपाय  बतायें  जो  इस  उद्देश्य  को  प्राप्त  करने  के  लिये  किये  जाने  चाहियें  ।

 मूल  अंग्रेजी  में



 ११  १९५६  व्यक्ति  की  अधिकतम  राय  के  बारे  में  संकल्प  रे  रे

 मुझे  समाचार पत्र  में  यह  देख  कर  भ्राइचयं शझा  UI —WANTaa A AAT A मैं  सभा  में  उपस्थित  नहीं

 aT —Fx  वित्त  मंत्री
 ने

 वैयक्तिक  गायों  की  उच्चतम  सीमा  निर्धारित करने  के  कायें  को  कार्यान्वित करने

 की  कठिनाई  बताते हुये  कहा  था  कि  वह  यह  हो  पाना  सम्भव  नहीं  समझते  क्योंकि  इससे  सरकार

 को  बहुत  मुआवजा  देना  होगा  जिसके  उसके  पास  पर्याप्त  निधि  नहीं  है  ।  किन्तु  भूमि  की  उच्चतम

 सीमा  पहले  ही निर्धारित की  जा  चुकी  है  ।  इसके  लिये
 उसे  मुआवजा

 देना  पड़ा  हम  संविधान

 विधेयक  भी  पारित  कर  चुके  हैं  जिसके  द्वारा  सरकार  को  हमने यह
 शक्ति

 दे  दी  है
 कि

 जितनी  राशि  मुआवजे  के  रूप  में  देना  निर्धारित  कर  सकती  है  ।  वह  केवल  काल्पनिक  मुआवजा

 भी  हो  सकता  है
 ।

 जिस  पर  किसी न्यायालय में  निर्णय  नहीं  किया  जा  सकेगा  ।
 अतः  मुआवजे की  राशि

 से  वित्त  मंत्री  को  वैयक्तिक  राय  के  सराहनीय  उद्देश्य को  प्राप्त  करने  में  भागे  बढ़ने  से  रुकना  नहीं

 चाहिये  ।

 में  नहीं  समझता  कि  कोई  भी  सरकार  को  इंस  बात  के  लिये  दोषी  ठहरा  सकता  है  कि  वह  इस  सम्बन्ध

 में  सदस्यों  की  भावना  को  बिल्कुल  ही  नहीं  जानती  |  कुछ  विशेषाधिकार  प्राप्त  लोग  जिस  बुरे  ढंग  से  सम्पत्ति

 का  इस्तेमाल करते  प्रधान  मंत्री  ने  कई  बार  इसकी  भ्रालोचना  की  है  ।  ऐसा  करने  में  उन्होंने  इस

 प्रशन  की  गम्भीरता  पर  की  है  ।  उन्होंने  जो  दिखावटी  रहन-सहन की  निंदा  की  तो  उन्हें

 जन
 साधारण

 की  यह  बात  मालूम
 थी  कि

 वास्तव  कठिनाई  आपके पास  कुछ  है  इसके  बारे  में

 होकर  इस  बारे में  है  कि  श्राप  विलासिता  तथा  अन्य  चीजों  पर  दिखावें  में  धन  का  दुरुपयोग

 करते  न  जाने  कितने  समय से  यह  चीज  चलती  श्री  रही  है  ।  वास्तव  में  लोगों  को  भ्र सन्तोष
 उनके

 पास  नहीं  है  इसलिये  न  होकर  दूसरों  के  पास  कया  है  इससे  होता  है  ।  कर  जांच  झ्रायोग  ने
 भी

 सिफारिश  की  है  कि  हमें  अपने  उपभोग  में  कमी  करनी  चाहिये  ।  यदि  श्रमिक  लोग  आवश्यकता  से

 अ्रधिक
 धन  का  दुरुपयोग  करते  हैं  इससे  अन्य  लोगों  को  नुक्सान  पहुंचता  है

 ।

 यह  कहा  जाता  है  कि  प्रधिकरण  राय  सीमा  निर्धारित  कर  देने  से  धन  बचाने  शर

 विनियोग  का  उत्साह  लोगों  में  नहीं  रह  जायेगा  ।  अधिकतर  श्रथंशास्त्रियों  ने  भी  यही  कहा  है
 ।

 जांच  आयोग
 के

 डा०  जान  मथाई  जो  प्रसिद्ध  अर्थशास्त्री  ।  इस  आयोग  में  अन्य  अर्थशास्त्री  प्रौढ़

 नीतिज्ञ  भी  थे  ।  इसने  इस  wea  की  जांच  की  कौर  बताया  कि  wa  वह  समय  गया  है  जबकि  हमें

 अधिकतम
 ara  सीमा  निर्धारित कर  देनी  चाहिये  ।

 इसके  लिये  कोई  सीमा  कभी  तक  निर्धारित  नहीं  की  गई  है  ।  वर्गो ंके
 लोगों

 की
 गायों

 को  इतनी  नहीं  होनी  चाहिये  ।  यदि  श्राप  परियोजनाओं  को  सफल  बनाने  में  जनता  का  गि

 प्राप्त करना  चाहते  हैं  तो  झ्रापकों  सरकार  ने  जो  वचन  दिये  हैं  उनमें  विश्वास  पैदा  करना  होगा
 |

 के  अधिनियम  द्वारा
 afar

 ora
 निर्धारित

 की  जा  सकती  है
 ।

 इससे  लोगों  में  उत्साह  पैदा  होगा ।

 यदि  बाप  wea
 क्षेत्रों

 में  अधिकतम  सीमा  निर्धारित कर  सकते  हैं  तो  फिर  राय
 के  मामले  में

 ऐसा  होना  व्यावहारिक  यह  कहना  गलत  है  ।  इसकी  जांच  श्रथेशास्त्रियों  द्वारा  की  जा  चुकी  है
 ॥

 अधिकतम  शय  सीमा  भी  निर्धारित  की  जानी  चाहिये  ।

 इस  प्रकार
 तो

 उन्नीसवीं  शताब्दी
 के  श्रंशास्त्री

 सोचा  करते  थे  यदि

 में
 कोई

 हेर  फेर  किया  जाय  तो  उस  से
 लोग  पूंजी  कम

 लगाते
 हैं  कौर  वह

 श्रमिकों
 के  लिये

 हानिकारक

 होता
 अब  वहू  समय  नहीं  रहा  भारत  सरकार  ने  पहलें ही  समाज  की

 समानताओं
 को

 द्र  करने  के  लिये  कुछ  कदम  उठाये  है  |  समाज  कल्याण  शादी  fa  vat

 पर
 काफी  रुपया  खां  किया

 लगेगी
 जा  रहा  है  ।  धीरे-धीरे  जनता  भी  सरकार की

 नीति  समझने
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 श्री  सत्येन्द्र  नारायण  fag |

 मैं  माननीय  वित्त  मंत्री  से  यह  जानना  चाहता  हूं  कि  इन  समाज-सेवाओं  से  व्यक्ति  की  चल

 सम्पत्ति में  कितनी  वृद्धि हुई  है  ।  हमें  इसका  पता  लगाना  भ्रावश्यक  है  क्योंकि  इससे
 लोगों  को  संतोष

 रहो  कि  उनकी  अ्रामदनी  वास्तव  में  ae  रही है

 राष्ट्रीय  झ्रामदनी  में  विधि को  एक  ढंग  यह  है  कि  खर्च ेके  ऊपर  कर  लगा  दिया  जाय  ।  हम

 देखते  हैं  कि  समाज  में  अनेक  व्यक्ति  मनमाना  खां  करते  हैं  बड़ी-बड़ी  कोठियों  में  रहते  हैं  जबकि

 कुछ  लोग  पेट  भी  नहीं  भर  पाते
 ।

 हमें  राष्ट्र  के  अपव्यय  को  रोकना  चाहिये
 |

 आमदनी  का  दूसरा  तरीका  यह  है  कि  जो  वृहत्‌  लाभ हैं  उन  पर  कर  लगाया जाये
 ।  उदाहरण के

 मेरे  यहां  बिहार में  भश्रधिकतम  भूमि के  लिये  एक  सीमा  निश्चित  करने का  प्रस्ताव  है  भ्र ौर

 met  के  लोग  अपनी
 जमीनें  रहे  जिन  लोगों  ने  काले  बाजार  का  रुपया  संचित  कर  रखा  है

 वे  भी  उसे  निकाल  जमीनें  खरीद  रहे  हैं  ।
 ऐसे  सौदों

 मे ंजो  लाभ  हैं  उन  पर  कर  लगाया

 जानां  चाहिय े।

 यदि  सरकार ने  भ्र पनी  श्रामंदनी  बढ़ाने के  लिये  उचित  कदम  नहीं  उठाये  तो  द्वितीय
 पंचवर्षीय

 योजना  सफल  नहीं  हो  सकेगी  ।

 इन  दादों  के  साथ  मैं  अपने  संशोधन समान  करता  हूं  जिसके  भ्रनुसार यदि
 संकल्प

 को  स्वीकार न  भी  एक  समिति  नियुक्त  करनी  चाहिये  जो  इन  बातों  पर  विचार  करे  ।

 अन्त  में  श्री  विभूति  मिश्र  को  उनके  संकल्प  के  लिये  एक  बार  पुनः  धन्यवाद देता  हूं  ।

 श्री  Go  एम०  थामस  मुझें  बड़ी  प्रसन्नता  है  कि  मेरे  ge
 वक्ताओं

 ने  इस

 संकल्प का  समर्थन  किया  है  ।  मैं  थी  इस  के  उद्देश्य से  पूर्णतया  सहमत हूं  किन्तु  इसके  क्रियान्वित  किये

 जाने  at  दशा  जो  कठिनाइयां  हैं  उनके  बारे  में  कुछ  दाब्द  कहना  आवश्यक
 समझता

 हूं  ।  प्रायद्वीप  की  एक  उच्चतम  सीमा  निश्चित करने  के  प्रश्न पर  कर  जांच  आयोग ने  भी  काफी

 विचार  किया  है  ।  भ्रापने  प्रतिवेदन में  आयोग
 ने

 कहा
 भी  है

 कि
 परिवार  की  राय  से

 ३०
 गुनी

 आमदनी

 तक  की  सीमा  निश्चित  की  जानी  चाहिये  |

 श्री  एन०  बी०  चौधरी
 :  उस  समय  कोई  समाजवादी  आधार नहीं  था  ।

 श्री ए०  एस०  थामस  :  ऐसा  नहीं है  ।
 झ्रायोग

 के
 सदस्य  थे  वे  बड़े  विचारशील

 व्यक्ति थे  और  सच  पूछा  जाय  तो  उन्होंने  समाजवादी की  पहले  ही  कल्पना कर
 ली

 इतनां  अ्रेवर्य  है  कि  आयोग ने  चेतावनी  के  रूप में  यह  भी  लिखा  है  कि  इसे  फौरन  लाग  न  करके

 श्रेणीबद्ध  रूप  में  लाग  करना  चाहिये  |  यदि  आयोगने ने  इसका  एक  योजना  के  रूप  में

 समझाया  होता  च्च्छा  होता  ।  मैं  चाहता  हूं  कि  सरकार  शीरानी  नीति  केरूप  में  यह  घोषणा  करे

 कि  वह  झ्रामदनी  की  अधिकतम  सीमा  निश्चित करना  चाहती  है  ।

 बजट  चर्चा  के  समय  माननीय वित्त  मंत्री  ने  कहा  था  कि  ऐसा  करना  कभी  संभव  नहीं  है  ।  उन्होंने

 कहा  कि  भूमि  की  भ्र धिक तम  निश्चित  करना  ate  आमदनी की  अधिकतम  सीमा  निश्चित  करना

 दो
 पृथक्‌  विषय हैं  ।.  किन्त ुमैं  at  समझता  हं  कि  यदि  हम  भूमि  के  सम्बन्ध में  इस  सिद्धांत को

 mad हैं  तो  फिर  हमें  राय के  बारे  में  भी  यही  बात  लागू  करनी  चाहिये  |

 मेरे  पूर्व  वक्ताओं  ने  बताया  है  कि  wea  देशों  की  भ्र पे क्षा  हमारे  देश  में  प्रति  व्यक्ति

 झ्रामदनी  बहुत  कम  है  चीन  कौर
 बर्मा  के  बाद  हमारे  देश  में  एशिया  व के  अन्य

 देशों
 की

 अपेक्षा
 am  a

 मूल  अंग्रेजी में



 ११  १९४५६  व्यक्ति  की  अधिकतम  केबारे  में  संकल्प  र

 सब  से  कम  है  ।  भारत में  प्रति  व्यक्ति  केवल  २६७  रुपये  है  ।  भ्र मे रिका  में  यह

 आमदनी  sock  रुपये  कौर  ब्रिटेन में  ४०५७  रुपये है  ।  इन  आंकड़ों से  पता  चलता है  कि  हमारा  देश

 कितना  गरीब  है  ।

 सभा  में
 हरनेक

 बार  कहा  गया  है  कि  न्यूनतम  safes  वेतनों में  जो  बहुत  als

 है  वह  कम  किया  जाना  चाहिये  कौर  यह  बात  केवल  सरकारी  क्षेत्र  ही  नहीं  बल्कि  गैर-सरकारी  क्षेत्र  में  भी

 लागू  की  जानी  चाहिये  ताकि  सरकारी  क्षेत्र  में  भी  योग्य  व्यक्ति  उपलब्ध  हो  सकें  ।  राज्य  सभा  में  राज्य

 बैंक  के
 सम्बन्ध

 में  पूछे  गये  एक  प्रश्न  के  उत्तर  पढ़  कर  तो  मैं  हैरान  हो  गया
 ।

 पता  चला
 कि

 इम्पीरियल बैंक  के  भूतपूर्व  प्रबन्ध  निदेशक  को
 ८०००

 रुपये  वेतन  दिया  जाता
 था

 |

 इससे  अ्रधिक  दु:ख  इस  बात  का  है  वह  बैंक  भारत  का  राज्य  बैक  बन  जाने पर  भी  निदेशक के  वेतन  में

 विशेष  परिवर्तन  नहीं  gar है  ।

 यद्यपि  माननीय  वित्त  arr  की  अ्रधिकतम  सीमा  निर्धारित  करने  के  पक्ष  में  नहीं  हैं  तथापि

 कांग्रेस  के  भ्र मृत सर  अधिवेदन में  सभापति ने  जो  कुछ  कहा  है  उसे  हम  नही  भूल  सकते
 ।

 उन्होंने  कहा

 था
 कि प्रजातांत्रिक

 देश  में  प्राय  की  महान्‌  असमानताओं  को  बर्दाश्त  नहीं  किया  जा  सकता
 |

 सरकार  के  लिये  केवल  यह  कहनी  पर्याप्त  नहीं  है  कि  वह  वैयक्तिक  धन  पर  कर  लगाने  कीं  सोच

 रही  है
 ।

 उसे  भ्रपने  निश्चय
 कार्य  रूप  में  परिणत  करने  चाहियें  ताकि  हमारी  योजना  सफल हो

 सक े।

 योजना  आयोग  के  एक  सदस्य  ने  अपने  श्रीमती  टिप्पण  में  यह  बताया है  कि  द्वितीय  योजना  में

 wot  के  मूल्य  बढ़ने  से  निश्चित  oa  वाले  व्यक्तियों  को  संकट  का  सामना  करना  पड़ेगा
 जैसे

 सरकारी  कर्मचारी  शादी  जो  ५०  लाख के  लगभग हैं  किन्तु  इसका  येह  we
 कदापि '  नहीं

 लिया  जाना  चाहिये कि  जो  कर्मचारी  अधिक वेतन  पाते  हैं  उन्हें  यथावत  छोड़  दिया  जाय
 ।  सरकार

 को  चाहिये  किं  वह  कर्मचारियों को  श्रीनिवास  रूप  में  बांड  शादी  खरीदने  को  कहे  ताकि  सरकार  को

 योजना  के  लिये  धन  प्राप्त  हो  सके  |  हमें  बताया  गया  था  कि  वित्त  मंत्री  सरकारी  are  बढ़ाने  के  लिये

 असाधारण  प्रयत्त  करने  को  कटिबद्ध  किन्तु  मेरा  उनसे  यही  निवेदन  है  कि  वे  अ्रसाधारण  न

 कम
 से  कम  साधारण  प्रयत्नों  में तो  कोई  कसर  नहीं  रखें ।  इन  शब्दों  के  साथ  मैं  इस  संकल्प  का

 समर्थन

 करता  हूं  श्र  प्राशि  करता  हूं  कि  सरकार  इसे  स्वीकार  करके  शीघ्र  ही  कार्यरूप  में  परिणत  करेगी
 |

 श्री  मैथ्यू
 )  मैं  इस  संकल्प  के  वास्तविक  दृष्टिकोण  झ्रथवा  मंशा  से  सहमत  नहीं

 हूं
 ।

 मैं  तो  केवल  इस  के  शब्दों  के  रूप  के  विरुद्ध  हूं  ।

 मैं  समझ  नहीं सका  कि  अन्तिम  लक्ष्य  की  प्राप्ति  के  लिये  राय  की  एक  सीमा  निर्धारित

 कर  देने
 की  क्या  आवश्यकता है  ।  इसके  लिये  मैं  आपको एक

 वैकल्पिक  सुझाव दे  सकता  और

 वह
 यह  है

 कि
 बड़ी  राय  एक  रुपये  पर  १४  कराने  कर  लगा  दिया  जाये

 ।
 मैं  समझता  हूं  कि

 उससे

 बड़ा  लाभ
 we  फिर  यह  उपाय  सुकर  लोग  सचिवों  अथवा  राज्य

 बैंक
 के

 प्रबन्धकों
 के

 वेतनों  का  उल्लेख  करते  परन्तु  उन्हें यह  नहीं पता  है  कि
 डाक्टर  कितना

 अधिक  रुपया  कमा  रहे  एक  डाक्टर  का  उदाहरण मुझें  ज्ञात है  जो  कि  लगभग  2¥,000  रुपया

 प्रति  मास  कमाता  है  ।  यदि  श्राप  वेतन  या  राय  पर  एक  सीमा  निर्धारित  कर  तो  उसका  भयंकर

 परिणाम
 यह  होगा  कि  प्रतिमास  के  प्रारम्भिक  दस  पन्द्रह  दिनों में  ही  ५  या

 ७  हजार  की
 सीमा

 तक
 धन

 कमा  कर  उसके  बाद  कोई  काम  नहीं  श्रीराम  करेंगे  या  आनन्द
 करेंगे

 ।

 के  वेतनों
 के

 विरुद्ध  आवाज  उठाना  तो  बड़ा  आसान ऋण
 परन्तु

 वास्तविकता
 सामना  करना

 बड़ा

 नाना मूल  sist  में
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 मैथ्यू  ]

 कठिन  है  ।  बड़े-बड़े  वकील  तथा  डाक्टर  बड़ी  आसानी से  दस  हजार  से  भी  भ्रमित  रुपया  कमा  लेते ह

 यदि  arg  उनकी  aa  की  सीमा  निर्धारित  करेंगे  तो  उसका  परिणाम  यह  होगा  कि  वे  प्रतिमास  के
 | क

 अभीक  दस  दिनों  में  ही  उतने  रुपये  कमा  लेंगे  a  बाकी  दिन  घर  में  निकम्मे  बैठे  रहेंगे  ।  उससे  आपको

 कया  लाभ  होगा
 ?  इसलिये  मेरा  तो  यह  सुझाव  है  कि  किसी  भी  व्यक्ति को  कितना भी  धन  कमाने

 दिया  पौर  फिर  उस  पर  एक  रुपये  पर  १४  कर  के  रूप  में  ले  लिये  जायें  ।

 प्रस्तुत  संकल्प  में  तो  arr  की  एक  सीमा  निर्धारित  कर  दी  गयी  परन्तु  मेरा  सुझाव  यह  है

 कि  भराय की  कोई  सीमा  निर्धारित  न  की  जाये ।  उन्हें  खूब  धन  कमाने  दो  कौर  फिर  उनकी
 पर

 १५/१६ के  हिसाब  से  कर  लगा  दिया  जाये  ।  वे  केवल  १/१५  भाग  प्राप्त  कर  सकेंगे  जबकि  शेष
 सारा

 धन  राज्य  के  पास  कह  धन  राष्ट्रीय  परियोजनाओं  में  लगाया  जा  सकेगा  ।  इसलिये  मेरा

 यह  कथन  है  कि  प्रस्तुत  संकल्प  न  ही  सुकर  है  कौर  न  ही  वांछनीय  है  ।  यदि  श्राप  इसे  जबरदस्ती  लागू

 करने  का  प्रयत्न करेंगे  तो  उसके  बड़े  भयंकर  परिणाम  होंगे  ।

 बार-बार  यह  बात  कही  गयी  है  कि  इस  देश  में  उच्चतम  राय  तथा  निम्नतम  राय  में  बड़ा  भारी

 अन्तर है  उसे  समाप्त  करना  चाहिये  ।  मैं  इस  कथन से  सहमत हूं  ।  परन्तु  ऐसा  तभी  संभव

 हो  सकेगा  जबकि  निर्धन  लोगों  के  जीवन  स्तर  को  ऊंचा  उठाया  जायेगा  |  संकल्प  के  प्रस्तावक  ने  अपना

 भाषण  देते  हुये  बार-बार  गांधी  जी  का  नाम  लिया  है  ae  उनके  इस  श्रादशंवादी  सिद्धांत  का  उल्लेख  किया

 है  कि  धनवान  लोग  धन  को  लोक  न्यास  के  रूप  में  समझें  स्वेच्छा  से  वेतन को  कम  कर

 दें
 ।

 परन्तु  इन  नैतिक  भ्रादर्शों  को  लागू  करना कोई  श्रासान काम  नहीं  है  ।  इसलिये  हमें  विधि  लागू

 करने  के  प्रश्न  पर  विचार  करते  समय  नैतिक  areal  ar  उल्लेख  नहीं  करना  चाहिये  ।  हमें  इन  दोनों  को

 aga में  मिला  नहीं  देना  चाहिये ।

 इसीलिये  मैंने  यह  कहा  है  कि  मैं  इस  संकल्प  के  भ्रान्ति  उद्देश्य  से  तो  सहमत  परन्तु  इस  संकल्प

 से  असहमत  हूं  जोकि  ara  परं  एक  सीमा  निर्धारित  करना  चाहता  है  ।  मैं  समझता  हुं  कि  भ्रन्तिम  उद्देश्य

 प्राप्त  करने  का  यह  उपाय  नहीं  है  ।

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  सभापति  १९२०  में  स्वराज्य का  आंदोलन  गांधी
 जी

 के  नेतृत्व  में  शुरू  ञ्च  ।  उस  जब  हम  लोग  देहातों  में  जाते  थे  और  लोगों  को  उस  आंदोलन
 q—

 स्वतन्त्रता की  उस  लड़ाई  में--शामिल  होने के  लिये  आवाहन  करते  तो  लोग  पुछा  करते  थे  कि  इस

 लड़ाई  में  भाग  लेने  में  हमें  क्या  फायदा  होगा  ?  हम  तो  गरीब हैं  ।

 नृप  होम  हमहि  का  हानी
 ।

 चेरि  छाड़ि  अब  होब  कि  रानी
 हम

 अर्थात्‌ हम लोग तो गरीब हम  लोग  तो  गरीब

 हैं  ।  हम  मेहनत भी  करें  और  इस  लड़ाई में  शामिल  भी  परन्तु  हमें  इससे  क्या  फायदा  होनें  वाला
 क

 है ?  वे  पूछते  थे  कि  स्वराज्य  से  हम  गरीबों  का  क्या  फायदा  होगा ?  हम  लोग  उनको  जवाब  देते  थे  कि

 at  कल  तुम  देखते  हो  कि  कहीं  महल  है  कहीं  झोंपड़ी  कहीं  लोग  खाते-खाते  मरते  हैं

 बिना  खाये  मरते  स्वराज्य  मिलने  के  बाद  यह  अवस्था  नहीं  इस  समय  जो  बहुत  डिसवैरिटी

 )  वह  कम  हो
 जायेगी

 a  तुम  लोगों  को  सुख-चैन की  जिन्दगी  बसर  करने  का  मौका

 मिलेगा  ।
 यह  हमारा  इलैक्शन-प्लैन  प्रतिज्ञा  )  नहीं  बल्कि  स्वराज्य  की  लड़ाई  में  शामिल

 होने के  लिये  श्रावाहन  करते  हुये  हमने  लोगों  को  ये  श्रीनिवासन दिये  थे  ।  चैयरमैन उस  समय

 जब
 श्राप

 भी
 at  देहातों में  गये  होंगे  तो  ard  भी  लोगों  से  यही  वादा  किया  होगा  जिस

 तरह  कि  हमने  किया  था  ।

 १९४७
 के  बाद

 देश
 सौभाग्य  उदय  हुसना--देश are

 लेकिन  उस

 ऐसी

 चन्द
 पड़

 गईं
 कि

 हम  अपने  मंतव्य
 को  कार्य  रूप  में  परिणत  नहीं  कर  सके  शर  वादों

 को  पूरा  न  कर  सके
 |  देश  में  हिन्दू-मुस्लिम रायट्स  हो  देश  का बंटवारा  हुआ  कौर कई
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 समस्यायें  पैदा  हो  जिनको  तुरन्त  हल  करना  झ्रावव्यक
 था  ।  लेकिन  राज  जब  हमारा  देश  शान्ति

 के
 समय  से  गुजर  रहा  है  शौर  हम  अपनी  पंच-वर्षीय  योजनाओं  को  चला  रहे  तो  हमें  सोचना  होगा  कि

 हमारे  समाज  गठन  कैसा  देश  में  किस  तरह  की
 अर्थ-व्यवस्था  हो ?  हमें  इस  बात  का  निश्चय

 करना  होगा  ।  तभी  लोगों  के  दिलों  में  भरोसा  पैदा  होगा  कौर  वे  देश
 के

 लिये  काम  करेंगे  ।  मेरे

 aaa ने  कहा  कि  सिर्फ  सीलिंग  तय  कर  देने  से  देश  की  गरीबी  कैसे  दूर  हो  जायेगी

 मैं  मानता  हूं  कि  बड़े-बड़े  का  वेतन  ५००  रुपया  कर  देने  बड़े-बड़े  धनिकों  का  धन  कम  कर

 देने से  भी  गरीबों  को  बहुत  कुछ  मिलने  वाला  नहीं  है
 ।

 लेकिन  एक  बात  हम  को  याद  रखनी  चाहिये

 और  वह  यह  है
 कि

 ऐसा  करने  से
 गरीबों

 में  जो  उत्साह  पैदा  उन  में  जो  भावना  वह  देश

 को  बहुत  चरागे  ले  जायेगी  कौर  हर  हिन्दुस्तानी  AI—se  एक  देशवासी  को  art  बढ़ने  के  लिये  )

 प्रेरणा  मिलेगी  ।  ऐसा  करने  से  लोगों  में  जोश  उत्पन्न  जो  यह  विचार  पैदा  होगा  कि  हमारे

 कुछ  किया  जा  रहा  हमारे  भाई  हमारे  लिये
 भ्र पने

 को  नीचे  ला  रहे  हैं  कौर  हमारे

 दर्द
 में  शामिल  हो  रहे  हैं  ताकि  हमें कुछ  राहत  हमें कुछ  सुख-सुविधा  वह  देश

 को  बहुत

 आगे
 ले  जा  सकता  है  शर  उससे  हमारी  द्वितीय  पंच-वर्षीय  योजना  बड़ी  अ्रासानी  सें  कार्यान्वित  हो

 सकती है

 मेरे  पूर्ववर्ती  श्री  भागवत  झा  भ्रमजाल  आर  शर्मा  जी  ने  हिन्दुस्तान  में  लोगों  के  धन  में  या  ara

 में  विभिन्नता
 को

 बतलाने  के  लिये  विदेशों  के  ग्रांकड़े  बताये  मैं  उनसे  कहूंगा  कि

 निर्जीव
 कागज  के  पन्नों  में  जो  आंकड़े  दिये हुए

 उनसे  श्राप  नहीं  समझ  सकते  कि  हिन्दुस्तान

 की  वास्तविक  हालत  क्या  श्राप  रेलवे  स्टेशन  पर  जाइये  वहां  देखिये  कि  एक  मुसाफिर

 खाना  खाता  है  भ्रौर  वहां  लोग  तैयार  रहते  हैं  कि  उसके  मुंह  से  तरकारी  या  रोटी  का  टुकड़ा

 छूटे  भर
 वे

 उसको
 खा  जायें  ।  इस  देश  में  लोग

 मवेशियों
 के

 गोबर
 से  बिना  पचे  हुये

 अनडाइजेस्टिड कारन  —fraret  निकाल  कर  खाते  हैं  ।  आंकड़ों  से  aval  यह  पता  नहीं  चलेंगी
 कि

 देश  की  कया  हालत  है  ।  नगर  श्राप  खोल  कर  चलेंगे  तभी  आपको  पता  चलेगा
 कि

 देश  में  कितनी  जहालत  देश  की  कितनी  बुरी  हालत  है
 ।

 ऐसी  हालत  में  उन  गरीबों
 को

 पड़ा  gat  है  कि  वे  आपको  झ्रापकी  योजनाओं  को  सफल  बनाने  के  लिये  योग

 आज  स्वतन्त्रता  प्राप्ति  के  राठ  बरस  बाद  भी  जब  यह  हालत  है  तो  किस  तरह  से  हम  यह  कर  सकते

 हैं  कि  झ्रापके  श्रावाहन करने  पर  वे  आपकी मदद  करेंगें  ।

 सभापति अभी  यहां  पर  गया  कि  हमारे  देश  की  प्रति  व्यक्ति  आमदनी  २८०  रुपये

 सालाना है
 ।

 इसमें  उन  लोगों  का  हिस्सा  भी  शामिल  है  जो  ऐसी  चीजें  खाते  हैं  जिनका  मैं  जिक्र कर  चुका  हूं

 तथा  जिनका  जीवन  बहुत  ही  बुरी  तरह  से  व्यतीत  होता  है  ।  मैं  आपको  एक  बात  बतलाना  चाहता  हूं  ।

 मैं  एक  बहुत  बड़े  आदमी  को  मिलने  के  लिये  उसने  एक  कुत्ता  पाल  रखा  था  कौर  वह
 उसकी  बहुत

 किया  करता  था
 |

 उसकी  खातिर  उसने  नौकर  रखा  था
 ।
 मैंने  देखा  कि  वह  नौकर  कुछ  सोच  रहा

 था
 मैंने  पूछा  कि  क्या  सोच  रहे  हैं

 ।
 उसने  कहा  कि  देखिये  इस  कुत्ते  को  दूध  मिलता  है  गोशत  मिलता

 साबुन  से  इसको  नहलाया  जाता  है  कौर  बहुत  श्रीराम  से  रखा  जाता  है
 ।

 मैं  भी  ईश्वर  से  प्रार्थना  करता  हूं

 कि  दूसरे  जन्म  में  मुझे
 भी

 कुत्ते  का  जन्म  मिले  ae  मैं  किसी  धनी  पुरुष  के  यहां  रहूं
 इसी  तरह  की

 आंकड़ों
 स  यहां  की

 परिस्थिति
 आराम  की  जिन्दगी  बसर  करूं

 |
 तो  यह  हिन्दुस्तान  की  दशा  है

 |  रूस  इत्यादि  के

 तयों
 का

 पता  चल  सकता  मगर  श्राप  सीलिंग  लगाते हैं  तो  यह  बात

 नहीं  है  कि  आपको  बहुत
 ज्यादा  धन  मिल  या  गरीबों  का  बहुत  उत्थान  हो

 लेकिन
 इस

 वास्ते
 हमें  सीलिंग  फिक

 (
 निश्चित  )  करनी  चाहिये  कि  हम  गरीबों  के  साथ  उनके  दुख  में  हमारा  दुख  है  कौर

 उनको हम  ऊंचा  उठाना
 चाहते  हैं  कौर  यहां  तक  उठाना  चाहते  हैं  कि  ज  धन  को  लगाकर  खुद
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 गरीब  होकर  भी  हम  उनका  भला  करने  के  इच्छुक  इस  वास्ते  में  समझता  हूं  कि  हमारे  लिये
 इनकार

 पर  सीलिंग  लगाना  बहुत  जरूरी  है
 ।

 हमारे  एक  भाई  ने  कहा  कि  रुपये  में  १४  सम्मान  टैक्स  लगा  दो  ।  भ्रमर  वह  लायर  )  हैं  तब  तो

 वह  जानते  होंगे  कि  जो  धनी  लोग हैं  गौरसे  टैक्स  देते  वाले  लोग  हैं  वे  कई  तरीके टैक्स  प्रदान  करने

 के  निकाल लेते  हैं  ।  बहियों  को  वे  मैनिपुलेट कर  लेते  इनकम  टैक्स  डिपार्टमेंट  विभाग  )

 की  झ्रांखों में  घूल  झोंक कर  या  वहां  के  कर्मचारियों  से  मिलकर  टानिक के
 वे

 इनकम  बहुत  ही  कम  करवा  लेते  हैं  ।  प्यार  लीकेज  न  हो  तब  में  समझता  हूं  किं  इनकम  टेक्स
 के

 जरिये  से  हमें  ८००
 करोड़  रुपये  प्राप्त  हो  सकते  हैं  ।  लेकिन  राज  उनकी  तरफ  से  इनकम  यहां  कम

 दिखलाई जाती  है  कौर  इस  तरह  से  इनकम  टैक्स  का  इवेजन होता  है  ।  मैं  तो  यहां  तक  कहता  हुं  कि

 श्राप eo  कराने  रुपये  मे ंतो  क्या  साढ़े  १४  आने  रुपये  में  इनकम  टैक्स  लगा  लीजिये इससे  कुछ

 होने  वाला  नहीं  है
 ।

 इस  वास्ते  में  आपको  कहता  हुं  कि  श्राप  हद  कायम  कर  दीजिये
 |
 मैंने

 एक  संशोधन
 ~  ब्य

 दिया  है  जिसमें  मैंने  कहा  है  कि  ७,५००  महावीर या  ८४,००० रुपया  सालाना  काटकर  )  इनकम

 निर्धारित कर  दी  जाये  ।  इस  पर  बहुत  से  लोगों  को  ग्रा पत्ति  है  ale  वे  चाहते  हैं  कि  इस  हद  को  शौर  भी

 कम  कर  दिया
 जाय

 ।
 मैं  भी  मानता  हूं

 कि
 यह  हद  ज्यादा  है  कौर  इसे  कम  होना  चाहिये

 ।
 लेकिन  मैं

 झता  हूं  कि  एक  seat  जिसको  अराज  लाखों  की  आमदनी  होती  है  उसको  श्राप  एक  न  एक

 बहुत  नीचे  नहीं  गिरा  सकते  यह  एक  मिडिल  स्टेज  अवस्था  )  होगी  कौर  ७  चल  करं

 जरगर  श्राप  चाहें  तो  इस  सीलिंग को  कौर  भी  कम  कर  सकते  हैं  ।

 प्रभी कई  भाइयों  ने  एक  इनक्वायरी कमिटी  समिति  )  बिठाने  के  लिये  कहा
 ।
 में  समझता

 हूं  कि  किसी  इनक्वायरी  कमिटी
 की

 आ्रावश्यकता  नहीं  है
 ।

 सब  लोग  जानते  हैँ  कि
 क्या  हालत  है  ।  हां

 इनक्वायरी  कमिटी  बनानी  हो  इसलिये  बनाइये  कि  वह  आपको  बतलाये  कि  किस  तरह  से

 इसको  काम  में  लाया  जाये  ।  इसके  लिये  जरगर  ड्राप  चाहें  तो  एक  एक्स पट  कमिटी  की  नियुक्ति  कर

 सकते  @  ।  यह  जरूरी  है  ।

 श्राप  देखेंगे  कि  प्लानिंग  कमिशन  की  तरफ  से  एक  डायरेक्शन  )  सब

 राज्यों  को  गया  है  जिसमें  कहा  गया  है  कि  जनों  दारो  को  उठा  fear  जाय  ate  जमीन  पर  सीलिंग  फिक्स

 कर  दी  जाप  ।  बहुत  से  राज्यों  में  यह  कार्यान्वित  भो  हो  रहो  है  ।  हमारे  बिहार  प्रांत  में  जमींदारों

 उठाई  गई  है  शरीर  वहां  काम्पैंसेशन  )  दिया  गया  है  वह  एक  सोशलिस्ट कि  पैटर्न  are

 सोसाइटी
 ढंग  के

 के  मवाफिक
 दिया  गयाहै

 ।  जिसकी कम  आमदनी  २००  या

 Yoo
 रुपया  उसको  बी सगुना दिया  जिसकी लाख  से  ऊपर  है  उसको  fora  दिया  गया  ॥

 इस  तरह  से  वहां  पर  रास्ता  निकाला  गया
 |

 अरब  लैंड  (fr)  )  पर  सीलिंग  हमारे  यहां  हो  रही  है  ।  वहां  पर

 भी  काम्पैंसेशन  fear जा  रहा  star कि  श्राप  ने  कांनन  पास  किया  गत  सेशन  उसी के

 जिनके  पास  बहुत  ates  जमीन  है  उन्हें  १५  रु०  एकड़ या  ७५  रु०  प्रथा  बहुत
 मिनट  दिया जा  रहा  है  ।

 लेकिन  हमारी  दिल्‍ली  की  दशा  बहुत  विचित्र है  ।  हमने  इम्पीरियल बैंक
 लिया  क्म्पेंसेशन

 में  दिया  मार्केट  वेल्यू  से
 भी  ज्यादा  ।  जिनका  कैपिटल  )

 उसमें
 ५००

 रु०
 था

 उनको  हमने  १७००  रु०  दिया  ।  यही  नहीं  कि  एक  साध  शेयर  वालों  को  यह  दिया

 गया  बल्कि  जिनके  पास  एक  हजार
 दायरा  उनको  भी  उसी  तरह  से  दिया  गया  ।  मैं  मिनिस्टर  साहब

 से
 नहीं  जानता

 कि
 वह  मेरी  हिन्दी  समझते  हैं  या  कि  इम्पीरियल बैंक  लेने  में  आपने

 जो  काम्पैंसेशन दियां  वह  सांप  के  सोशलिस्टिक  पैटन  श्राफ  सोसायटी  को  जेब  )  नहीं  दे  रहा  है  i

 भाप
 सोशलिस्टिक  पैटर्न  श्राफ  सोसायटी

 की
 बात  बिहार में  जाकर  देख  लीजिये  देखिये  कि  वहां पर

 किस  प्रकार  कम्पेंसेशन  दिया  जा  रहा  है  देने  की  कोशिश  की  जा  रही  है  ।  मगर  यहां  से  कोई



 ११  PEXG  व्यक्ति की  अधिकतम  राय  के  बारे  में
 संकल्प  RYVE

 इंटरफिग्ररेंस  )  नहीं  gar  तो  जरूरत  से  ज्यादा
 काम्पैंसेशन

 किसी  को
 भी  नहीं  दिया  जायेगा

 ।

 जो  बड़े  लोग  हैं  उन क्रो  कम  मिलेगा  जो  छोटे  लोग  हैं  उनको  अधिक  मिलेगा  ।

 दूसरी  बात  मैं  यह  कहना  चाहता  था  कि  क्यों  राज  जरूरी  है  इनकम  पर  हद्द  कायम  करना  |  दो

 areal  थे  जिनके  पास  दो  लाख  रुपये  थे  ।  एक  ने  तो  जमीन  में  लगाया  या  जमींदारी  में  लगा  दिया  कौर

 उसका  रुपया  खत्म  हो  गया
 ।
 दूसरे  ने  बिजनेस  में  रुपया  लगा  hat

 इस्टैल्लिश  स्थापित  )  करने में  लगाया  ।
 नतीजा  यह  वि  जिसने  बिजनेस  में  रुपया  लगाया

 उसका  तो  मूल्य  बढ़  लेकिन
 जो

 भ्रामक  जमीन  में  लगा  चुका  वह  देहात  में  रहता
 उसका

 सब  रुपया  खत्म  हो  गया  |  फैक्ट्री  वाला  जो  कि  दहर  में  रहता  है  उसके  पास  पैसा  बढ़ता  गया  ।  इस  तरह

 से  श्राप  च्  को  तो  रिच  से  टीचर  बना  रहे  जो  धनिक  है  उसको  कौर  धनी  बनाते  जा  रहे  कौर जो

 देहात  वाले  हैं  उनको  गरीब  से  कौर  ज्यादा  गरीब  बनाते  जा  रहे  हैं  ।

 एक  माननीय  सदस्य  :  वह  लोग  दहर  में  चले  जायेंगे  ।

 पंडित  डी०  एन०  तिवारी :  श्राप  तो  वकालत  करते  इसलिये  श्राप  की  आमदनी  बढ़

 गई  है  ।

 इसलिये  मैं  कहूंगा  कि  झ्रापका  दृष्टिकोण  एक  होना  देहात  कौर  दहर  जमींदार

 और  मिल  मालिकों  सभी  को  एक  शिखाधार  पर  चलाइये  ।  कौर  उसी  के  मुताबिक  सब  की  आमदनी

 की
 रोलिंग  करना  बहुत  जरूरी  है

 ।

 कुछ  लोगों  ने  कहा  है  कि  हम  लोग  गरीबी  को  बांट
 लेंगे  इस  से  सहमत  नहीं  हूं  ।  प्रभी

 दोस्त  ने  विनोबा  जी  का  उदाहरण  दिया  i  विनोबा जी  जब  जमीन  मांगने  जाते  हैं  तो  केवल  धनिकों

 से  ही  नहीं  मांगते  ।  उनसे  भी  मांगते  हैं  जिनके  पास  एक  या  दो  एकड़  जमीन है  ।  राज  वे  जमीन  इस

 लिये  नहीं  मांगते  हैँ  कि  जिनके  पास  ata  जमीन  है  उनसे  वे  ले  बल्कि  वह  देश  में  एक  मनोवृत्ति  पैदा

 करने  के  एक  लहर  पैदा  करने  के  मांगते हैं  जिससे  लोग  त्याग
 की

 तरफ  जायें  कौर  समाज  के

 लिये  काम  करना  सीखें  ।  इसलिये  गरीबी  बांटने  का  सवाल  नहीं  है
 ।

 जैसा  मैंने  कहा
 था  कि  यह  बहुत

 बात  यह  ठीक  है  कि  हम  कितना  ही  उपाय  सब  बराबर  नहीं  हो  बराबर  करने  का

 प्रस्ताव  भी  नहीं  लेकिन  बहुत  बड़ा  काम  होगा
 जिससे  देश

 में  एक  त्याग  की  भावना  पैदा  होगी  कौर

 लोगों  में  एक  उत्साह  पैदा  होगा  ।  साथ  ही  श्राप  के  काम  में  भी  बड़ी  सहूलियत  होगी  ate  प्रगति ar
 जायेगी  ।  इसलिये  मंत्री  महोदय  से  कहूंगा  कि  वह  अभी  कोई  ऐमेंडमेंट  स्वीकार  नहीं  करते

 या  तुरन्त  सीलिंग  करने  की  घोषणा  नहीं  करते  हैं  तो  कम  से  कम  प्रिंसिपल
 श्राफ  दि  रजोल्यदन

 के  सिद्धांत  )  को  मान  कर  एक  कमेटी  या  अपने  एक्सपर्टस  की  ही  कोई  कमेटी  बना दें  ।

 साथ  ही  मैं  यह
 भी

 कहूंगा  कि  हाउस  की  जैसी  राय  है  कि  जो
 बड़े-बड़े  ree  हैं  जिनकी  तनख्वाह

 बहुत  अ्रधिक  उनकी  तनख्वाह  को  भी  कम  करने  की  कोशिश  करें  |  मैं  मानता  हूं  कि  इसमें  दिक्कत

 होगी  क्योंकि जो  ४०००  रु०  में  झपना  काम  चलाते  हैं  उनकी  २०००  रु०  तनख्वाह  कर  देने  से  उनको  कष्ट

 लेकिन  उन
 को  कभी न  कभी  तो  दिक्कत  उठानी  क्योंकि देश  गरीब  है  कौर

 ऐसा  नहीं  किया  जायेगा  तो  देश  तरक्की  नहीं  करेगा  ।

 श्री  एन०  राबिया  :  मैं  श्री  विभूति  मिश्र  द्वारा  प्रस्तुत  किये  गये  इस  संकल्प  का
 समर्थन  करता

 इस
 संकल्प

 के
 बारे

 में  मैं  एक  संशोधन  भी  प्रस्तुत  करता  हूं  प्रौढ़  वह  है  संशोधन  संख्या  ५  |  इसमें

 यह
 कहा  गया  है  कि  देश  में  किसी  पदाधिकारी को  १०००  रुपये  प्रति  मास  से  अधिक  वेतन  नहीं  मिलना

 चाहिय े।

 मूल  sash  में  _



 RVYo  व्यक्ति  की  अधिकतम  are  के  बारे  में  संकल्प  CR.AE,
 १९५६

 एन०  राबिया |]

 हम  एक  समाजवादी  ढंग  के  समाज  की  स्थापना  करने  जा  रहे  हम  देश  में  एक

 प्राथमिक  क्रांति  लाने  वाले  हैं  ।  इसलिये  हम  जब  तक  व्यक्ति  की  are  की  एक  सीमा  निश्चित  न  हम

 समस्या यों  से  छुटकारा  न  पा  और  न  ही  समाजवादी  ढंग  के  समाज  की  स्थापना  कर  सकेंगे
 |

 हमारा

 संविधान  समान  न्याय  तथा  समान  शुक्रवार  प्रदान  करना  चाहता  प्रौर  चाहता

 है  कि  देश  का  धन  केवल  कुछ  एक  व्यक्तियों  के  ही  हाथ  में  केन्द्रित  न  हो  ।  इसलिये  इन  सभी  बातों को

 ध्यान में  रखते  हुये  मैं  पूछता हं  कि  श्री  मैथ्यू  ने  इस  बारे में  निराशा क्यों  प्रकट  की  है  |

 नामक  एक  पुस्तिका  में  श्री  ढेबर  ने  यह  कहा  है  कि  हम  जब  तर्क  श्रमिक  समानता

 प्राप्त  नहीं  तब  तक  राजनीतिक  तथा  सामाजिक  समानता  प्राप्त  करना  केवल  एक  स्वप्न  होगा  |

 इसलिये  प्राथमिक  समानता  के  बिना  राजनीतिक  तथा  सामाजिक  समानता  प्राप्त  करना  मसला  है  ।

 तीन  दिन  पहले  ही  इस  सभा
 ने  हिन्दू  उत्तराधिकार  विधेयक  पास  किया  है  कौर  वह  भ्र थि नियम

 सामाजिक  क्षेत्र  में  एक  क्रांति  लायेगा  ।  इस  प्रकार से  जब  हम  अन्य  भ्रादर्शों  को  प्राप्त करने  के  लिये

 इतना  कुछ  कर  रहे  हमें  व्यक्ति
 की

 प्राय  पर  एक  सीमा  निर्धारित  करने  के  विरुद्ध  कोई  विरोध  नहीं

 करना  चाहिये  |  मुझे  ara  है  कि  सरकार  इस  संकल्प  को  स्वीकार  करने  में  कोई  संकोच  नहीं  करेगी ।

 हम  पंचशील  के  सिद्धांतों को  भ्रन्तर्राष्ट्रीय  जगत  में  तो  प्रचारित कर  रहे  परन्तु  उन्हें  भ्रपने देश  में

 लागू  नहीं  किया  में  चाहता हूं  कि  उन्हें  देश में  भी  लागू  किया  ताकि  हमारा  देश

 आयुर्वेद  प्रगति  कर  सके  ।

 सभापति  महोदय
 :

 माननीय  सदस्य  कुछ  समय  लेंगे  ।

 श्री  एन०  राबिया  :  जी  हां  ।

 महोदय  :  शब  सभा  स्थगित  होगी  ।  अगली  बैठक  सोमवार  को
 होगी ।

 इसके  लोक-सभा  १४  Peug
 के  साढ़  दस  बजे  तक  के  लिये  स्थगित  हुईं

 ।

 हलाल

 दर  कलण  रट  रट  नन
 मूर  प्रंग्रेजी  में o



 दैनिक  संक्षेपिका

 [  ११  2exe | |

 राज्य-सभा  से  संदेशा  ३३८७

 सचिव  ने  राज्य-सभा  का  यह  सन्देश  चुना  fir  पाया  से  ६  भ  sexs

 की  बैठक  लोक-सभा  द्वारा  २१  PEUS  को  पारित

 ghana  भारतीय  चिकित्सा  विज्ञान  संस्था  बिना  किसी  संशोधन

 के  स्वीकार कर  लिया  ।

 राज्य-सभा  द्वारा  पारित  तथा  लोक-सभा  में  विचाराधीन  विधेयक  वापिस  के

 बारे  में  प्रस्ताव का  संशोधन  ३३८८

 भ्रध्यक्ष  ने  लोक-सभा  को  बताया  कि  लोक-सभा  या र  ३०  PEUQ  को

 स्वीकृत  मनीपुर  राज्य  पहाड़ी-लोग
 )  विनियमन  )

 विधेयक वापस  लेने  के  बारे  में  प्रस्ताव  सम्बन्धी  पाठ  में  उन्होंने  संशोधन

 कर  दिया ।

 समितियों  के  लिये  निर्वाचन  3355

 लोक-सभा  ने  प्राक्कलन  समिति के  ३०  सदस्यों  ग्रोवर  लें लोक लेखा  समिति  में

 १४  सदस्यों  के  निर्वाचन  के  ag  प्रस्ताव  स्वीकार  किये  तथा  लोक-सभा

 ने  इस  सभा  की  लोक  लेखा  समिति  में  सम्मिलित  होने  के  लिये  राज्य-सभा

 के  सात  सदस्यों  को  नाम-निर्देशित  करने  की  सिफारिश  का  प्रस्ताव  भी

 स्वीकार  किया  ।

 समिति  के  प्रतिवेदन  स्वीकृत  BRGE—-EV

 पैतिसवाँ  कौर  छत्तीसवां  प्रतिवेदन  स्वीकार  किये  गये  |

 fara  पारित  BREN  BERG

 कृषि  उत्पाद  तथा  भाण्डागार-व्यवस्था  )  निगम  विधेयक  पर  श्र

 amt  विचार  gar  तथा  उसे  पारित  किया  गया  |

 ग़र-सरकारी  सदस्यों  के  विधेयकों  तथा  संकल्पों  सम्बन्धी  समिति  का  प्रतिवेदन  स्वीकृत  रे  G29

 बावनवां  प्रतिवेदन  स्वीकृत  |

 ग़र-सरकारी  सदस्यों  का  संकल्प  विचाराधीन  ३४२७-१५ ०

 व्यक्ति  की  श्रविकतम  राय  सम्बन्धी  संकल्प  पर  श्री  fama  मिश्र  ने

 ग्रसना  भाषण  समाप्त  किया  ।  चर्चा  समाप्त  नहीं
 1

 १४  LENE  के  लिये

 ब्रावणकोर-कोचीन  बजट  तथा  त्रावणकोर-कोचीन  विनियोग  विधेयक  का

 पारित  fear  जाना  q

 VEAE
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